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दहेज प्रथा का श्रारम्भ Ey 
@. दहेज प्रतिषेध श्रधिनियम, 96 की उत्पत्ति 
(एक) समाज सुधारकों द्वारा किया यया कार्य 
(दो) Tau देती-लेती झंधिनियम, 939.. .... ls 
(तीन) हाल के समय मे  ंदहेज श्रथा डे = 
(चार) बिहार और "ig प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा पारित 

| ज967 पुर्वे के दहेज प्रतिबंध A 
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§ दहेज प्रथा के श्रभिशाप को समाप्त करने के लिए. सरकार द्वारा उठाएं 

गए श्रन्य कदम४ |. : 5 & दि 

Ww. . हाल की घटनाएं तथा 967 के श्रधिनियम की जांच के लिए. तथा 
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दहेज प्रतिषेघ अधिनियम, श 967 के कार्यकरण की जांच करने संबंधी दोनों 
सभाश्रों की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 

आवकथत 

मै ,ं दहेज अतिषेध अधिनियम, .967 के कांयकरण की जांच करने और दहेज आधा 
की बुराइयों के विरुद्ध प्रभावशाली FEE के लिए wag कानून, मे  ं संशोधन gma के 
लिए नियुक्त की गई दोनों सभाओं की  संयुवत समिति द्वारा अ्रतिवेदन प्रस्तुत .किए जाने के 
लिए. प्राधिक् तृ किए जाने पर उसकी श्रोर से यह प्रतिवेदन श्रस्तुत करती हू  ं । : 

2. ug समिति. लोक सभा: द्वारा. i90 दिसम्बर; 980 को “स्वीकृत uw पब्रस्ताव 
पर, जिस पर राज्य सभा ने. 24 दिसम्बर, 980 “को झपनी सहमति दी थी, गठित की 
गई Oyo (परिशिष्ट एक तथा दो ) 3 

3. समिति की Tw मिला कर: 4 8% हुईं: 
4. समिति की पहली बैठक HIM FAFA तैयार करने के. लिये 29 जनवरी, 3987 

को हुई थी । समिति ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 960 मे  ं संशोधनों के लिये राज्य सरकारों! 
संघ शासित क्षेत्रों के sme, eater dean, ' महिला _ संगठनों और em सेवी 
सामाजिक संगठनों, समाज सेवियों श्रादि से i8 फरवरी,  987 FF सुझावों ' संहित ' उनके 
ज्ञापच श्रामन्त्रित करने का निर्णय किया । ससिति ने संबंधित पक्षों/व्यक्तियों से सौखिक साक्ष्य, 
लेने का 'भी fe किया । qe 30 जनवरी, . 3583 को uw dw विज्ञप्ति जारी की गई 
जिसमे  ं ज्ञापन safes किए गये. और सौखिक साक्ष्य के लिये भ्रनुरोध किया गया था । समिति 
F fom F अनुसार :आकांशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों से भी अनुरोध किया गया कि ले क्रमश: 
अपने. सभी श्रांकाशवाणी/ दूरदर्शन केन्द्रों : से उक्त ' प्रेस विज्ञप्ति, की :विषय“वस्तु श्रसारित करे  ं
समिति ने प्ने कामे § तेजी लाने और उसे सुविधापूर्ण बनाने के लिये यह भी निर्णय ' किया 
कि इसके बारे मे  ं uF TEE तैयार की जाये । दे 3 

5. समिति ने दिनांक 8 फरवरी, 987 की श्रपनी दूसरी बैठक मे  ं विधि, न्याय और 
कंपनी FE मंत्रालय. द्वारा तैयार की गई भ्रश्नावली पर विचार किया और ' उसका श्रनमोदन 
किया । यह प्रश्नावली सभी राज्य  सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के wer | संचिवों 
AREA के और स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, संसद सदस्यों Hi श्रन्य॑ सम्बद्ध पक्षों/व्यक्तियों 
श्रादि को भेजी गई थी। उनसे 4 AH, 7987 तक इस प्रश्नावली का उत्तर देने का झनुरोध 
fear गया =m ; 

6. ससिति ने अपने कुछ सदस्यों द्वारा. सुझाव, पर. 8 HTS, 98L की अपनी, बैठक 
मे  ं अधिनियम मे  ं संशोधन के लिये टिप्पणी/सुझाव प्राप्त करते के लिये निश्चित अवधि की.सीसा 

... 7 अमल, :987. तक बढ़ा देते का fav किया।. तदनुसार समिति. के निणय के wes 8 
माचे ;ं 7987 को. फिर से . एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई ताकि उक्त तिथि तक ज्ञापन श्रादि 
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प्रस्तुत किये जा सकने की बात का क्षेत्रीय और विभिन्‍न भाषायी समाचार पत्नों के साध्यम 
से देश . भर मे  ं व्यापक प्रचार हो सके | श्रीकाशवाणी AK दूरदर्शन केन्द्रों से भी झनुरोध किया 
गया कि वे  ं श्रपने सभी AEE केन्द्रों/ दूरदर्शन केन्द्रों के माध्यम से : उक्त प्रेस विज्ञप्ति की 
विषय बस्तु का प्रचार/प्रसार करे ।ं 

7. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 960 के संशोधन के लिये विभिन्‍न महिला. संगठनों, 
स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, ऐसोसिएशनों; बार कौंसिलों, बार एसोसिएशनों! राज्य सरकारों, 
TS समाज FEAT बोर्डों, सरकारी निकायों श्रौर व्यक्तियों श्रादि से रांय/टिप्वणियों /सुझावों 
सहित 288 ज्ञापने/श्रभ्यविदन श्र प्रश्नावली के 235 उत्तर प्राप्त हुए । 

8. समिति ने देश के कछ चने हुए स्थानों का श्रध्येयत दौरा FA का निर्णय 
किया, ताकि वह देश मे  ंमोजूद दहेज प्रथा की बुराइयों की विकट समस्या से श्रवगत हो सके ,ं ; 
समाज के विभिन्‍न वर्गों मे  ं प्रचलित इस प्रणाली से सम्बद्ध तथ्यों श्रौर श्रांकिड़ों का ठीक-ठीक 
पता, लंगा सके  ं GAT देश मे :ं समाज के उन विभिन्‍न वर्गों की राय सुन सके  ंजो दिल्‍ली ame 
अपनी बात नहीं कह सकते। समिति ने विभिन्‍न महिला संगठनों श्रौर स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों 
राज्य सरकारों, राज्य सामाजिक परामशंदाता बोर्डों, बार कौंसिलों, बार एसोसिएशनों, अन्य 
संबंधित पक्षों आदि के प्रतिनिधियों का मोखिक साक्ष्य लेने के लिये  ं विभिन्‍न चरणों मे  ं देश 
के विभिन्‍न स्थानों पर अपनी बैठक शझ्रांयोजित करने का भी निर्णय किया | 

9. तदनुसार समिति ने . पणजी,. पुणे, बम्बई तथा बंगलोर के 3 से 26 मई, 987 
तक अध्ययन संबंधी दौरे किये और विभिन्‍त महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों एवं 
महाराष्ट्र, FASE की. राज्य सरकारों /राज्य समाज कल्याण बोर्डों तथा गोवा, दमण झौर दीव 
के संघ शासी क्षेत्र . प्रशासन के. प्रतिनिधियों के विचार सुने । 

१0: समिति ने  ं नई. दिल्‍लीं मे  ं (77 =X 8 जून, 7987 तथा पुन: 5.श्रौरु 0 
नवम्बर, 987) हैदराबाद, TACT, इंदौर तथा. भोपाल मे  ं (4 से 23 जुलाई, 2987 तक) ; 
पटना मे .ं (25 और 26 सितस्वर,  7987), लखनऊ, कलकत्ता AT भुवनेश्वर मे  ं (8 F 
25. जनवरी; :2982 तक) चण्डीगंढ़ मे  ं (i5 WRX 6 फरवरी; 58] को), WAY 
उदयपुर 'राजकोठ तथा श्रहमदाबाद मे  ं (37 मई से 8 जूने, 982 तंके) अपनी श्रौपचारिक 
बैठके  ं भी की. भ्रीर उसने संबंधित राज्य सरकीरों/राज्य समाज कल्याण बोर्डों, बार wife] 
बार एसोसियेशनों, महिला तथा स्वयंसेवी: सामाजिक संगठनों, श्रत्य विभिन्‍न संगठनों के प्रति- 
निधियों, श्रौर अलग-श्रलग व्यक्तियों श्रादि के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य सुना । 

. समाज के विभिन्‍न वर्गों से सरकारी एवं गैर-सरकारी दोनों श्रर्थात्‌ . महिला. तथा 
स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों, बार कौंसिलों, बार एसोसियेशनों झन्य संगठनों, झलग-झ्लग व्यक्तियों 
आदि .का प्रतिनिधित्व करने वाले. 67 साक्षी मौखिक साक्ष्य देने के लिये समिति के सम 
पेश हुए. 

]2. समिति का प्रतिवेदन 20 फरवरी, .987 तक प्रस्तुत किया जाना ar समिति 
को श्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत -करने के लिये चार बार श्रर्थात्‌ पहली बार 9 फरवरी, 98l 
को 8 सितम्बर, 987 तक दूसरी बार 20 WEA, 98 को 24 दिसम्बर; 98] तक 
तीसरी बार उ दिसम्बर, 7987 को 30 AW, 982 तके श्रौर चौंथी बार i6 WAT 
7982 को शरद सत्र, 982 के भ्रन्तिम दिन तक समय बढ़ाने की FANE दी गई थी | 

: 3. FAW, 982 को हुई WON बे ठक मे  ं समिति ने निर्णय किया है कि सबिति 
के संमक्ष दिये गय॑ साक्ष्य को संसद की दोनों सभाश्रों के पटल पर रखा जा. सकता है । 
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4. 7 = श्र 2 दिसम्बर, 98i को हुई श्रपनी' बैठकों मे  ं समिति ने ज्ञापनों 
मे  ं भ्रन्तविष्ट सुझावों, TEE के उत्तरों तथा साक्यिं के संबंध मे  ं समिति के समक्ष दहेज प्रति- 
बे घं अधिनियम, 967 की विभिन्त al प्र तुलनात्मक सामान्य विचार-विमर्श fem 

L,2 तथा 3. फरवरी, 2 माचे, 4 THT तथा 5 मई 982 को हुई अपनी 
बैठकों मे  ं समिति ने अपने समक्ष रखी गयी विभिन्‍न बातों के संबंध मे  ं सामान्य विचार-विमर्श 

« को जारी रखा। मतैक्य पर. पहु चंने की दृष्टि से समितिं ने उन संशोधनों के संबंधे मे  ं भी विचार- 
विमर्श किया. जिनके. बारे मे  ं घ्िनियम की विभिन्‍न धाराओं के लिये: . सदस्यों द्वारा नोटिस 
दिया गया था । 

5. 5 मई, 982 को हुई श्रपनी बैठक मे  ं समिति ने समिति के प्रारूप श्रतिबेदन को 
तैयार करने के प्रयोजन से एक प्रारूप तैयार करने संबंधी, उप-समिति को fem किया श्रौर 
सभापति को उप“संमिति के सदस्यों को मनोनीत करने के लिये mag किया । सभापति ने 

SF, 7982 को प्रारूप TAX करने वाली 7 सदस्यीय निम्नलिखित उप-संमिति को मनोनीत 
कियों — 

i. श्रीमती कृष्णा साही-+सभापति 
2. श्रीमती प्रमिला दण्डवते' 
3, श्रीमती gee गोपालन 
4. श्रीमती मोहसिना fread 
5. श्रीसती संयोगिता राणे 
6. श्रीमती . मारग्रेट अल्वों 
7. श्रीं बी० सत्यनारायण रेड्डी 

6. प्रारूप तैयार करने संबंधी उप-समिति ने संयुक्त समिति के समक्ष mo प्रतिवेदन 
6 श्रगस्त, ]982 को प्रस्तुत किया | 

> 

i7. समिति ने 6 श्रगस्त, 982 को हुई श्रपनी बैठक मे  ं प्रतिवेदन पर विचार . किया 
तथा उसे स्वीकार किया ।



अध्याय पु 
पृष्ठ भूमि 

का. दहेज प्रथा का श्रारम्भ 

. [दहेज प्रथा का ACCT श्रविश्वसनीय रूप से साधारण था MT उसमे  ं AIA 
किए जाने वाले प्रदर्शन, की भावना नहीं थी । वैदिक काल मे  ं प्राचीन विवाह संबंधी wwe 
TEE से सम्बद्ध थे | हिंन्दू शास्त्रों के अ्रनूसार दान का पुण्य कार्य तब तके  ं अधूरा 
रहता है  ं जब तक दान प्राप्तकर्ता को दक्षिण! नहीं दे दी जाती है  ं ।. भरत: वर को वधू दी 
जाती है तो. उसे नकद राशि. श्रथवा कोई वस्तु. देनी. पड़ती. है. जो .. व्र-दक्षिणा कहलाती 
है  ं | इस प्रकार कन्या दान. वर दक्षिणां वधू के माता पिता या संरक्षक द्वारा वर को दी 
जाने. वाली नकदी राशि या वस्तु से सम्बद्ध हो गया. ।. उन दिनों मे  ं इस .वर दक्षिणा या 
दहेज मे  ं गहने श्रौर कपड़  े जो वधू के माता पिंता दे. सकते थे, दिये जाते थे श्रौर 
वे ag की सम्पत्ति होते थे | यह वर दक्षिण स्नेह के कारण दिया जाता था श्र इसके लिए 
कोई बाध्यता नहीं थी या बरिवाह के प्रतिफल के रूप मे  ं नहीं दिया जाता था । यह एक 
स्वैच्छिक प्रथा थी श्रौर जिसके लिए दबाव नहीं डाला जाता ar । धरम शास्त्रों. मे  ं बताया 
गया है  ं कि वृत्ति और श्रबंध्यम वधू की सम्पत्ति (स्त्री धन) होता था जिस पर. उसका पूर्ण 
अधिकार होता था श्रौर जो कठिन समय मे  ं उसे वित्तीय सुरक्षा. देता था. | मूलतः दहेज 
प्रथा HART वध को विवाहोपरांत सुरक्षा देने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी | दहेज प्रथा 
ने अपना वर्तमान स्वरूप समाज मे  ं महिलाओं का दर्जा _ घंठ जाने के. परिणामस्वरूप 
धारण किया प्रतीत होता है  ं । समय बीतने के साथ-साथ दहेज मे  ं स्वेच्छा से देने वाली बात 
नहीं रहीं धीरे-धीरे दबाव डालने की प्रवृत्ति श्रां गयी श्र. . विवाह. मे  ं / तथा. विवाहोपरांत 
संबंधों मे  ं इस प्रवृत्ति ने गहरी जड़ें जमा लीं । इस प्रकार श्रारम्भ मे  ं जो वधू के लिए. 
सांकेतिक दक्षिणा off, ww विराट रूप धारण कर चुकी है  ं श्रौर विवाह के लिए मूल्य के रूप 
मे है! 

ख. दहेज whan श्रधिनियम, 960 की उत्पत्ति, 
(एक) समाज सुधारकों द्वारा किया गया कार्य 

।. 2 राजा राममोहन राय, रानाडे ,ं कर्बे, रामावाई, ईश्वर चन्द्र विद्यासागर, महात्मा गांधी 
महात्मा ज्यांतिबा फूले तथा डा० बाबा साहिब श्रम्बेडकर जैसे समाज सु धंारकों ने. !9वीं HIT 
20वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे  ं श्रनेक सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के . भरसक प्रयत्न किये थे । 
उनमे  ं एक कुरीति दहेज प्रथा भी थी, जिससे भारतीय महिलाएं पीड़ित थीं । महात्मा गांधी 
ने दहेज प्रथा की कुरीति के उन्मूलन पर विशेष बल दिया. था श्रौर कहा था कि 
“पनिःसंदेह यह एक fea रिवाज है। इस प्रथा को जाना हीं होगा । विवाह की माता-पिता 
द्वारा पैसे के लिए की गयी व्यवस्था के स्वरूप को खत्म करना होगा ।” 

तथापि, समाज ने श्रपने परम्परावादी दृष्टिकोण तथां लोभ के कारण महात्मा गांधी HIT 
अन्य समाज सु धंारकों द्वारा संजोई इस इच्छा को श्रब तक पूरा नहीं होने दिया है, बल्कि 
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दूसरी आर आ्राधूनिकीकरण, शहरीकरण श्रौर श्रौद्योगिकरण से हुए परिवतनों के . कारण 
समाज ने इसे जड़ से उखाड़ $F के बजाय इसको विराट रूप दे दिया है । 3 

(दो) सिंध देती-लेती अधिनियम, 939 

7.35 भारत के AWE होने से काफी पहले सिंध की तत्कालीन सरकार ने दहेज प्रथा 
की कुरीति से प्रभावी ढंग. से. निपटने के लिए “सिंध देती-लेतों नियम, 959. नाम, से एक 
अधिनियम पारित किया था :(परिशिष्ट-3) : हालांकि. अधिनियम, मे  ं व्यापक swe थे, जिन 
मे  ं अन्य बातों के .साथ-साथ सगाई. या विवाह : करने के. लिये दहेज या लेते देने an ake 
Gg था, विनि्िष्ट सूची के अनुसार दहेज देने AR लेने की सीमा बांध .. दी गई. थी. और 
अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वालों के लिये दण्ड की व्यवस्था की. गई. थी, फिर 
भी उसका से. तो. कोई असर पड़ा ARF ही वह अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न कर सका | 

(तोन) हाल के समय मे  ंदहेज प्रथा 

. 4. भारत मे  ं पिछले कुछ दशकों मे  ं देश मे  ं लगभग सभी भागों मे  ं SR प्रथा 
की कुरीति विकट रूप मे  ं उभर कर सामने आई «जिसे समाज के लगभग सभी वर्गों ने अप- 
नाथा | इसके लिये सामाजिक श्राथिक पहल उत्तरदायी थे । समाज के उच्च वर्ग के. उन 
लोगों ने, जिनके पास लुटाने के लिये काला सफेद दोनों प्रकार का धन था, मूल्यवान उपहार, 
गहने देना श्रौर तड़क-भड़क के साथ विवाह की ' रस्म मनाना anew कर दिया । उने - 
का अनुसरण करते हुए कस धनवान लोगों ने भी धनवान लोगों की बराबरी करनी शुरू 
कर दी. श्र दहेज मांगने लगे । फलस्वरूप दहेज श्रौर दिखावे की जुड़वां कुरीति gaat 
से होते होते निर्धनों तक. पहु चं गई श्रौर शिक्षित और शिक्षित, शहरों श्र गांवों सब 5 
समात रूप से व्याप्त UE तथा. इस. कुरीति . ने. जातिवंश और gH को भेदभाव न करते 
हुए समाज & सभी वर्गों को घेर लिया । ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दू उत्तराधिकार mie 
नियम, 956 से, जि मे  ं पुत्रियों और पुत्रों को पिता की सम्पत्ति मे  ं बाराबर का हिस्सा 
देने की व्यवस्था है  ं किन्तु पुत्नियों को fem मकान के बंटवारे के लिये कहने को श्रघिकार 
नहीं दिया गया है । दहेज प्रथा को झअनायास ही बढ़ावा मिला. है क्योंकि भावी सास-संसुर 
fe ने विवाह के बाद वधू के पिता की सम्पत्ति मे  ं से उसके हिस्से का. दावा करते के 
स्थात पर उसे विवाह मे  ं दहेज के रूप मे  ं सांगना शरू कर दिया है । 

(चार) बिहार और AE प्रदेश की राज्य सरकारों दास पारित  इ96उ-पू घ्े 
के दहेज अतिबेध कानून 

i.5 FEED के बाद बिहार और Arg प्रदेश की राज्य सरकारों. ने, श्रपने 
राज्यों. मे  ं दहेज प्रथा की विकट समस्या को देखते हुए क्रमशः इस प्रथा के उन्मलन के UF 
मात्र उद्देश्य से बिहार “दहेज sew अधिनियम, 2950” (परिशिष्ट 4) और “gra ww 
दहेज wimg अधिनियम, i958” (परिशिष्ट 5) पारित किये थे 3 

i.6. fox दहेज अवरोध श्रधिनियंम; 3950 मे  ं “दहेज” की व्याख्या संयाई या. 
बिवाहु करने के अतिफल के. रूप मे  ं प्रदत्त या. सुपुर्दे की गई कोई वस्तु: की गई थी. न उसमे  ं
विभिन्न अवसरों पर दी. जाने बाली :. नकद “राशि या. ag की. सीमा निर्धारित की : गई 
थी किन्तु स्वेच्छा से दिये जाने  ं वाले विकाह: उपहोरों को इससे .ं शामिल: नहीं: किया mn था + 
इसमे  ं दहेज AN को छः. मास तक की साधारण कद या दहेज के मूल्य तक. के: जुर्माने wer 
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दोनों से दण्डनीय बनाया गया था | WI दहेज देने या. लेने अथवा देने के. लिंये उकसाने 
को एक मास तक की साधारण कँद या एक. हजार रुपये के जुर्माने से दण्डनीय बनाया 
गया था | श्रधिनियम मे  ं यह भी व्यवस्था थी कि किसीं awww के लिये “कारण. amen” 
सुचना . दिये बिना किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जायेगा । 

7: इसी प्रकार ATE प्रदेश दहेज प्रतिषेध श्रधिनियम ने (958F “दहेज” को किसी 
साई ar विवाह के लिए अंतिफल क रूप मे  ं दी गई या दिये जाने  ं के लिये सहमत कोई 
सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति परिभाषित किया गया था । इसमे  ं दहेज देने या लेने को गैर- 
कानूनी AT इस संबंध मे  ं किये गये किसी करार को शून्य घोषित किया गया था । इसमे  ं
देहेज देने OT लेने अ्रंथेका देने AT लेने के लिये उकसाने को छः मांस तक की कैद या एक 
हजार रुपये IF के जुर्माने  ं AEE दोनों से दण्डनीय बनाया गया था | इसमे  ं यह भी 
व्यवस्था की गई थी कि इस श्रधिनियम के अन्तर्गत ay के. लिये मुकदमा शिकायत पर 
अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय मे  ं चलाया 
जा. सकता 4rd 

. 8. थे दोनों श्रधिनियम श्रपने उन उद्देश्यों को. प्राप्त करने मे  ं श्रसफल, रहे जिनके 
लिये उन्हे  ं श्रधिनियमित किया गया था क्योंकि उनमे  ं afar थीं | पहली बात यह है कि 
यह fog करना सम्भव नहीं था. कि इस प्रकार दी गई कोई भी राशि श्रथवा सम्पत्ति को 
“संगाई या विवाह के लिये माना जाये।” और दूसरी बात यह है fF उक्त श्रधिनियमों 
के उपबन्धों के उल्लंघन के संबंध मे  ं PEGE! श्रारम्भ करने हेतु किसी' Tor का न होना 
2, क्योंकि दुल्हन के माता-पिता लड़की के हित मे  ं शिकायत करना पसन्द नहीं. करे गंे । 

(पाँच) वहेज प्रतिषेध विधेयक, 959 को पुरःस्थापित तथा qa करना 
.9 चू कंि यह समस्या गम्भीर रूप से बढ़ती जा रही थी, इसलिए इसने राज्य 

विधान मण्डलों तथा संसद के बाहर श्र भीतर लोगों का. ध्यान श्राक्षित करना 
आरम्भ कर दिया है । प्रथम लोक सभा के प्रारम्भ से ही संसद मे  ं बार बार इस मामले को 
FSET गया HIT संसद मे  ं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों के रूप मे  ं दहेज पर प्रतिबन्ध 
लगाने हेतु विभिन्न प्रस्ताव लाये गए । एक गर-सरकारी विधेयक पर चर्चा के दौरान, जिसे 
श्रीमती उमा नेहरू, संसद सदस्य द्वारा 27 नंवस्बर, 953 को पूरवतित किया गया था 
तो. तत्कालीन विंधि मंत्री ने सभा. को श्राश्वासन दिया था कि राज्य-सरकार के साथ विचार- 
faust करके इस विषय के संबंध मे  ंएक विधेयक तैयार किया जाएगा । उस श्राश्वासन के 
अनुसरण मे .ं बाद मे  ं एक विधेयक तैयार किया गया था AR राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त 
विचारों को देखते हुये इंसे मंत्रीमण्डल के विचारा्थ भेजा गया था | तब मे तं्लीमण्डल ने 

. निंणंय लिया कि. fog उत्तराधिकार श्रधिनियम के. श्धिनियमित हो. जाने तक इस 
घ्रस्ताव को श्रेस्थगित रखा. जाये | 956 मे  ं . उक्त अधिनियम के श्रधिनियसित हो 
जाने के पश्चात सरकार ने यह महसूस किया कि दहेज पर प्रंतिबन्ध लगाने के लिए एक 99% 
विधेयक UF श्रत्यावश्यकता को मामला नहीं है  ं । चू कँि ag समस्या श्रति विशाल रूप धारण 
करके बढ़ती रही, इसलिए इस मामले कों संदस्यों द्वारा संसद मे  ं पुन: बार बार उठाया गया 
और विभिन्न राज्य विधान मण्डलों तथा संसद मे  ं भी इस विषय के संबंध मे  ं कुछ गैर सरकारी 
सदस्यों के विधेयकों को पुरःस्थोपित किया गया । इस समस्या की निरन्तरता को देखते हुए 
और राजनीति तथा सामाजिक दोनों स्तरों पर दबाव के कारण सरकार ने श्रस्ततः: इस विधान 
को तैयार करने का निणंय किया । इसके परिणामस्वरूप दड् ने प्रथा की बुराइयों के
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उन्मूलन के मुख्य उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा 24 अप्रैल, 959 को लोक सभा मे  ं दहेज 
प्रतिबेध विधेयक, 959 पुरःस्थापित किया गया. था. (परिशिष्ट छः) कुछ चर्चा के पश्चात 
विधेयक को सितम्बर, 959. मे  ं विचार gar प्रतिवेदन हेतु संसद के दोनों सदनों की. एक. 
संयुक्त समिति को. भेजा गया | संयुक्त समिति ने विधेयक मे  ं . (परिशिष्ट सात). कुछ 
संशोधनों सहित श्रपना प्रतिवेदन 9 नवम्बर, .959 को प्रस्तुत किया । जब संयुक्त समिति 
द्वारा प्रतिवेदित विधेयक पर लोकसभा मे  ं विचार शुरू हुआ, तो लोक सभा ने श्रपनी समझदारी 
से विधेयक के खंड । से 2 के स्पष्टीकरण को श्रस्तःस्थापित करके संयुक्त . समिति. द्वारा 
श्रतिबेदित रूप मे  ं इस विधेयक मे  ं एक संशोधन कर दिया ताकि यह स्पष्ट कियां जा सके कि 
सदाशयपू णं उपहारों को दहेज के रूप मे  ं न समझा जाये | तथापि. जब लॉक सभा दास 
पारित रूप मे  ं विधेयक पर राज्य सभा मे  ं विचार शुरु किया गया, तब राज्य सभा ने 
अपनी समझदारी से लोक सभा. द्वारा प्रस्तावित विधेयक के संशोधन को स्वीकार नहीं किया ol 
चू कँि सदन (लोक सभा तथा राज्य EAT) संबंधित, विधेयक मे  ं किये जाने वाले संशोधनों के 
संबंध मे  ं श्रन्ततः श्रंसहमत, हुये थे, इसलिए 6 तथा 9 मई; 967 को संसद के दोनों सदनों 
की संयुक्त बै ठंकों मे .ं इस विधेयक पर विचार किया गया तथा इसे 'पौरित किया गया ob 
उक्त श्रधिनियम, अर्थात दहेज प्रतिबेध अधिनियम. ]96 । जुलाई, 96] से लागू. हुभ्रां । 

प्रिशिष्ट' ws 

गं. ]96 के पश्चात्‌ राज्य सरकारों द्वारा पारित दहेज प्रतिबंध विधान 

7.0 दहेज प्रतिषेध अधिनियम , इ96] के श्रधिनियमित हो जाने के पश्चात भी 
देश के विभिन्न भागों मे  ं विद्यमान रिवाजों की विविधता तथा श्नेकरूपता के कारण दहेज 
घ्रथा की यह समस्या अनेक प्रकार से बढ़ती रही और कुछ वर्षों से सरकार का ध्यान इस 
और SHEET होता रहा है । इस प्रथा की बुराइयों को बढ़ने से रोकने तथा इनका दमन 
करने के लिए क्ट्रीय सरकार ने Ae श्रलग SF सरकारों को स्थानीय स्थितियों के श्रनु- 
सार दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 987 मे  ं संशोधनों को करने तथा - उत्तकां श्रनुपालत करने. 
की श्रनु मंति दे दी. । तदतुसार भारत के संविधान के श्रनुच्छेद 254 (2) के साथ afew 
श्रनुच्छेद 246 (2) के अन्तगंत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा; हरियाणा, हिमाचल ssw 
और पंजाब § अर्धिनियमों को पारित कर दिया । जिनके द्वारा श्रपने-अपने राज्यों मे  ं और 
उन्हे  ं लागू करने हेतु दहेज प्रतिबंध श्रधिनियम, 396 का संशोधन कर दिया । “राज्य सरकारों 
द्वारा किये गये संशोधनों की मुख्य महत्वपूर्ण बातों को संक्षिप्त रूप मे  ं नीचे बताया ' गया 
zg g 

(एक) दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) श्रधितियम, 4975 (परिशिष्ट सौ) 

i.ll इस अधिनियम द्वारा दहेज श्नतिषेध अधिनियम, ह 963 की धघारा 3, 4 तथा 
8 को नयी धाराओं a प्रतिस्थापित कर दिया गया . । इन 'संशोधनों छ्वारा-दहेज देने, लेने श्रौरः 
मांगने के लिये छः मास. तक. के कारावास तथा. 5 हजारे रुपये तक . के जुर्माने, दोनों के लिये 
उपबन्ध किया गया और श्रधघिनियम के ््तगंत . श्रपराधों को प्रत्याबंक ATS बता 
दिया गया । 
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(दो) दहेज प्रतिषेध (परिचिम बंगाल संशोधन) 'श्रधिनियम, 975 (परिशिष्ट दस) 

l.2 संशोधी श्रघिनियम द्वारा दहेज प्रतिषेध श्रधिनियम, i967 की. धारा 
3,4 तथा 7 का संशोधन किया गया । इन संशॉधनों द्वारा दहेज के देने, लेने अथवा मांगने 
के अपराधों को न्यूनतम तीन सास के कारावास के साथ, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा. सकता 
है  ं FAT दो हजार के न्यूनतम जुर्माना के साथ जिसे 0 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता 
अथवा दोनों ही के साथ, दण्डनीय बना दिया गया | इसमे  ं यह भी उपबन्ध किया गया है  ं कि 
यदि पांच वर्ष oF स्थापित समाज कल्याण के किसी संगठन द्वारा. शिकायत को भेजने के 
मामले मे  ंकिसी wd sma करने हेतु राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी 
जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विशेषरूप से उतह्लिखित किया जा सकता है। के 

इसके द्वारा एक नई ATT का श्रन्तःस्थापन भी. किया गया , जिसमे  ं पति द्वारा 
विवाह से. od, उसके दौरान श्रथवा उसके पश्चात दहेज न मिलने Fag पर. पत्नी के 
वैवाहिक. श्रधिकारों om विशेषाधिकारों से वंचित करने पर कम से FH तीन सहीने 
की. कैद; जिसे. ! वर्ष श्ौर बढ़ाया जा सकता है  ं wwe कम से कस दो हजार रुपये का 
जुर्माना, जिसे. 5 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है  ं maar दोनों से. दंडित. करने का प्रांव- 
धान है । इस संशोधन के द्वारा शिकायत दर्ज करने  ं के समय को, श्रपराध की तारीख से तीन 
वर्ष तक के लिये श्ौर श्रागे बढ़ा दिया. गया है । 

(तीन) दहेज प्रतिषेध (उड़ीसा संशोधन) श्रधिनियम, ।976 (परिशिष्ट ग्यारह) 

: L.3 =a अधिनियमन के द्वारा दहेज प्रतिषेध श्रधिनियम 06: मे  ं संशोधनों के 
रूप मे  ं .दों नई. धाराओं 6F तथा 68 का. श्रस्तस्थापन किया गया है; जिसमे  ं झ्रन्य बातों के 
साथ साथ पति द्वारा. दहेज न मिलने श्रथवा कम दहेज मिलने के झाधार पर पत्नी कों दाम्पत्य 
अधिकारों से वंचित रखने पर एक. वर्ष तक की. कैद wa दस हजार. रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित करने का प्रावधान किया गया था । न्यायालय को SEIT श्रंथवा उसके . कुछ भाग की राशि , यदि किया गया है  ं तो; क्षतिपूत्ति के रूप मे  ंपत्नी को श्रदा करने के लिये 
निर्देश देने हेतु. wifes किया. गया है  ं । इसमे  ं न्यायालय को उपर्युक्त TE के लिये ऐसे 
व्यक्ति की दोष सिद्धि होने पर श्रपनी पत्नी के भरण-पोषण हेतु TE रुपये तक. के मासिक 
भत्ते की ADF तथा भरण-पोषण के दावे. के निपटान तक... यदि उसे निर्धारित समय-सीसा 
के भीतर दायर किया. गया. है, - पत्ति को. श्रपनी समस्त परिसम्पत्तियों के अस्तरण पर रोक 
लगाने के संबंध मे  ं न्यायालय. को. सारांश जारी करने के लिये भी. प्राधिकृत. किया. गया है 

(चार) Rw प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) . अधिनियम,  2076 (परिशिष्ट- 
बारह) 

l.l4 इस अधिनियम, के द्वारा दहेज प्रतिषेध श्रधघिनियम, 7967 की धारा 2,3,4, 
तथा 7 के स्थान RAE धाराओं का AREA तथा इसकी धारा 6 का संशोधन किया गया है । इस संशोधनकारी अधिनियम : मे  ं श्रन्य बातों. के साथ-साथ बिंवाहं-पु बं॑_ समारोहों 
परे: विवाह के समय श्रथवा इससे पहले, माता-पिता तथा अन्य निकट संबंधियों द्वारा दिये गये उपहारों, WEE झादि पर किये गये “कुल विवाह व्यय” की परिभाषा दी गई है तथा इनके लिये 5 हजार रूपये की श्रधिकतम सीमा निर्धारित की गयी है  ं WF द्वारा” बारातियों 
-
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तथा बैण्डवालों की श्रधिकतम संख्या भी क्रमश: 25 तथा. . निर्धारित की गई है । . इसमे  ं
अधिनियम के उपबन्धों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर छः महीने . की. कैद तथा 5 हजार 
रुपये तक Tid की व्यवस्था की. गई है । WTA मिलने oar कम दहेज मिलने के 
आधार पर पत्नी को दाम्पत्य श्रधिकारों से वंचित. रखने पर भी इसी प्रकार के दण्ड . की : व्य- 
Fear की गई थी तथा न्यायालय को GAN अथवा उसके कुछ भाग की. राशि, . यदि किया. 
गया है तो, क्षतिपू त्ि के रूप मे  ं पत्नी को wa करने के लिये. निर्देश देने. ag . प्राधिकत किया 
गया. है ।ं संशोधनकारी अधिनियम की श्रन्य महत्वपूर्ण बाते  ं तिम्नलिखित है :ं 

(क) 7a के माता पिता waar भाई AAA राज्य. सरकार द्वारा इस उद्देश्य के. 
लिए. विशेष रूप से प्राधिहृत किये vd राजपत्रित अधिकारी an शिकायते .ं 
ao की जा सकती है; दी 

(=) पुलिस उप-श्रधीक्षकं था उससे उच्च पुलिस अधिकारी द्वारा जांचे  ं की जायेगी; 
तथा री 

(ग) जांच के लिए किसी. महिला को पुलिस स्टेशन मे  ं नहीं बुलाया. FEIT 

(पांच) दहेज प्रतिबंध (fama प्रदेश संशोधन) WEE, ग976 
(परिशिष्ट avg) 

. 5. इस संशोधनकारी . अधिनियम के द्वारा दहेज Skee अधिनियम; 967 
की धारा. 3,4 7 तथा . 8. के . स्थान. पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन किया 
गया है जिसमे  ं श्रन्य 'बातों के साथ-साथ दहेज देने, लेने तथा मांगने पर एक वर्ष तक की कैद 
तथा 5 हजार रु ० के जुर्माने के निवारक दण्ड की व्यवस्था की गई है। इसमे  ंविवाह के समय 
दिये गये उपहारों के प्रदर्शन, मिलनी श्रथवा सगाई या विवाह से संबंधित किसी श्रन्य समारोह मे  ं
कुछ देने Ta उाके 'के समय WAR, सगाई 7997 Ee के रूप मे  ं 7 रुपये मूल्य से श्रधिक 
की कोई वस्तु देने पर छः सास तक की कैद अथवा 5 हजार रूपये तक के जुर्माने  ं
के दण्ड की भी व्यवस्था की गई है | दहेज न देने के श्राघार पर किसी भी. पक्ष को विवाह 
के ward तथा विशेषाधिकारों से वंचित रखने पर भी इसी प्रकार के दण्ड की व्यवस्था 
की गई है । संशोधनकारी अधिनियम द्वारा इन श्रपराधों को अधिनियम, के An संज्ञेय , 
जमानत योग्य तथा श्रशमनीय अपराध घोषित किया गया है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 97 3 की धारा 
उ73 के अन्तर्गत दर्ज की. गई. पुलिस : रिपोर्ट अथवा व्यथित पक्ष gra क्षेत्रीय जिला मजिस्ट्रेट 
की पूर्वानुमति से दर्ज की गई शिकायत पर हीं न्यायालयों को. अपराध, का :संज्ञान करने के लिए 
प्राधिकृत किया गया है । पुलिस wees या उससे ऊपर, के. स्तर के पुलिस श्रघिकारी 
को मामले की जांच करने के लिए Sasa किया गया है। 

(छः) दहेज प्रतियेध (पंजाब संशोधन) waka, 976 (fre चौदहु) 

.6.. SOFIE झविनियत के दारा TAT प्रतियेब अधिनियम, 96 की धार 
3, 4, 9 को संशोधन तथा धारा 7 श्रौर 8 का प्रतिश्वापन किया गया है। _संशोधनकारी : 

f 

EAL
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अधिनियम द्वारा दहेज लेने, देने श्रथवा मांगने के श्रपराध के लिए वर्ष की कैद कथा 5 
हजार रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। इसके द्वारा विवाह के समय दिये. गये 
उपहारों के प्रदर्शन, बच्चों तथा बैन्ड वादकों को छोड़कर 25 से AGF बाराती- ले  ं जाने, 
ठाके ,ं सगाई श्रथवा विवाह के समय WAR के रूप मे  ं 7 To से श्रधिक मुल्य की कोई वस्तु 
देने, सिलनी के समय या सगाई wea विवाह से संबंधित किसी श्रन्य समारोह मे  ं कुछ भी 
देने ,ं दो प्रमुख भोजन, (कथा दोपहर/रात का भोजन) से श्रधिक बार भोजन परोसने का 
श्रतिषेध किया गया है तथा इनमे  ं से किसी के भी उल्लंघन पर 6 महीने की कद श्रथवा 5 
हजार रुपये तक के जुर्माने श्रथवा दोनों के दण्ड की व्यवस्था है। इस श्रधिनियम मे  ं दहेज 
न मिलने के आधार पर पत्नी को विवाह के श्रधिकारों तथा विशेषाधिकार से . वंचित रखने 
अथवा उत्पीड़न के लिए एक वर्ष तक की कैद तथा 5 हजार रुपये तक के जुर्माने के दण्ड 
की भी व्यवस्था की गई है। इस संशोधन द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत, किये गये श्रपराधों को, 
fq पक्ष द्वारा. एक वर्ष के भीतर शिकायत दर्ज कराने पर संज्षेय बनाया गया है 
MT जमानतयोग्य तथा. झ्शमनीय घोषित किया .. गया. है. आर पुलिस. उप-अघीक्षक 
या इस से ऊपर के पुलिस ARETE द्वारा जांच करने की भी व्यवस्था की गई है। संशोधन 
द्वारा यह भी व्यवस्थां कीं गई है  ं कि अधिनियम के श्रन्तर्गत किये गये किसी भी ams 
संबंध मे  ं _ जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बगैर कोई भी मुकदमा दायर नहीं किया जायेगा । 

घ. दहेज प्रतिबेघ श्रधिनियम, !96 HX 967 के बाद राज्य सरकारों द्वारा 
बनाये गये दहेज प्रतिषेध कानूनों मे  ं सुख्य Aw 

i.7. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 960 श्रौर इसे अपने-अपने . राज्यों मे  ं लागू करने 
के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा इसमे  ं किये गये संशोंधनों मे  ं मुख्य अन्तर निम्नलिखित है  ं पर 

(एक) दहेज को परिभाषा Fm श्रधिनियम के श्रनुसार यदि किसी वस्तु को 
“विवाह . के लिए प्रततिफल के रुप से ”ं दिया गया न दर्शाया गया हो तो. उसे दहेज नहीं 
HET जा सकता श्रौर विवाह ar किसी अन्य संस्कार पर किये जाने  ं वाले खर्च की. कोई 
सीमा विदित नहीं की गई है । तथापि जिन राज्यों ने केन्द्रीय. श्रघिनियम,  !96 मे  ं संशोधन 
किये है  ं उन्होंने . दहेज की परिभाषा मे  ं तो परिवर्तन नहीं किया. है लेकिन - 

(क) हस्यिणां सरकार ने विवाह पूर्व कार्यों पर श्रौर विवाह के लिये  ं किये जाने  ं
वाले सभी प्रकार के प्रबन्धों सहित विवाह कार्य पर किये जाने. वाले कल 
खर्च की. सीमा विद्वित की है ; 

(=) पंजाब और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने WAN के रूप मे  ं दी जाने वाली धन- 
राशि की सीमा i0 रूपये विहितं की है  ं श्रौर सिलनी के संमय कुछ भी 
दिये जाने पर प्रतिबंध लगांयां है 

(ग) हरियाणा पंजाब श्रौर हिमाचल प्रदेश सरकारों ने विवाह के समय & गई 
भे टंों को दिखाने के लिये सजाकर रखने पर प्रतिबंध लगाया है ; Hi 

(=) हरियाणा तथा पंजाब की सरकारों ने विवाह मे  ं बारातियों की संख्या की भी 
सीमा निर्धारित की है  ं ।



व्यू 2 

(F) दहेज देने , लेने श्रौर मांगने के लिये दंड--() केन्द्रीय श्रधिनियम के श्रनुसार दहेज 
देने लेने श्रौर मांगने के अपराध पर छः महीने तक की कैद यां 5000 रुपये तक के जुर्मोने या दोनों 
से दण्डनीय हू  ँ । 

उड़ीसा सरकार ने  ं इस मे  ं कोई परिवतेन नहीं किया है ,ं लेकिति-- 

(क) बिहार sik हरियाणा की सरकारों ने इन अपराधों को छः महीने की कैद 
HT 5000 रुपये तक के THA से दण्डनीय बना दिया है 

(=) हिमाचल प्रदेश श्रौर पंजाब की सरकारों ते ऐसे अपराधों को OF साल 
तंक की कैद श्रौर 5000 रुपये तंक के जुर्माने से दण्डनीय बताया है; श्रौर 

(7) पश्चिस बंगाल की. सरकार ने . कम से कस तीन. सहीने. की कैद . का. दण्ड: 
रखा है जो तीन वर्ष तक बढ़ायी जा :-संकती है या कम से कम. 2 हजार: 
रुपए का जुर्माना जिसे दस हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है । 

(2) मूल अधिनियम मे  ं यह उपबंधित है कि. दहेज मांगने. के श्रपराध का संज्ञान 
न्यायालय द्वारा नहीं किया. जा सकता जब तक कि राज्य सरकार से पूवे संजूरी . या इसके: 
लिए arias किसी श्रधिकारी से oF मंजूरी न ले ली गई हो । 

तथापि, पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह व्यवस्था की है  ं कि राज्य सरकार द्वारा 
यथा-विनिर्दिष्ट समाज कल्याण संगठन की. शिकायत पर किसी श्रपराध का संज्ञान करने के 
लिए पूर्व मंजूरी श्रावश्यक नहीं है | 

(dw) किसी पक्ष को विवाह के whe . श्रौर विशेषाधिकारों से वंचित करने 
के लिये दण्ड हालांकि मूल श्रधिनियम मे  ं ऐसा कोई उपबंध नहीं है लेकिन पश्चिम बंगाल, हिमाचल 
प्रदेश श्र पंजाब की 'सरकारों ने दहेज न देने के कारण विवाह के श्रंघिकारों श्र विशेषाधिकारों 
से वंचित करने, 9X0 पोषण न करने या एक. पक्षकार द्वारां ' दूसरे को. विवाह. के पहले, 
विवाह. के दौरान या विवाह के बाद dv करने के अपसाध के लिए कैद या/श्रौर जुमनि 
का दण्ड देने की व्यवस्था. की है | 

(चार) पति ger ewer अधिकारों से इन्कार किये. जाने  ं के लिये . दण्ड 
दहेज. प्रतिषेध अधिनियम, . 967. मे  ं ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है. लेकिन उड़ीसा 
और हरियाणा की सरकारों ने दहेज 7 मिलने या swt दहेज मिलने. के कारण पति 
द्वारा पत्नी को दाम्पत्य अधिकारों से वंचित रखने के शभ्रपराध के लिए कैद/या श्र aan 
की व्यवस्था की है । न्यायालयों को इस प्रकार किये गये ज्मनि या उसके कुछ HW को 
क्षतिपू तंि के रूप मे  ं पत्नी को देने .के लिए निर्देश देने हेतु भी प्राधिक्त किया गया है । 
न्यायालयों को यह fame भी दिया गया है कि वे पति का दोष सिद्ध हो-जाने पर पत्नी 
के भरण-पोषण के लिये of द्वारा मासिक भत्ता दिये जाने  ं के लिये आदेश दे  ं । 

(पांच) श्पराध--केन्द्र के 96 के झ्धिनियम मे  ं इसके अन्तर्गत आने वाले अपराधों 
को EAT, जमानतीय श्रौर TARA बनाया “गया है । जबकि. हिमाचल प्रदेश श्रौर पंजाब 
कीं सरकारों ने इन अपराधों BGR, SWEET आर शरशमनीय बनाया है श्रौर बिहार 
सरकार ने इन्हे  ं ANG, और जमानतीय AIT श्रशमनीय बनाया है । 
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ड. दहेज प्रथा को बुराई को समाप्त करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये HA कदम 
.l8. = प्रतिषेध अधिनियम, 796 के लागू किए जाने के बावजूद दहेज प्रथा / 

जेश भर मे  ं पनपती रही । यह एक सामाजिक समस्या है  ं श्रौर चू कंि इस विषय पर. केत्द्र 
द्वारा बनाये गये कानून निष्प्रभावी सिद्ध हुए इसलिए सरकार ने इस समस्या से. .कड़ाई से 
निपटने और दहेज प्रथा की बुराइयों को समाप्त करने के उद्देश्य से कई AA कदम उठाये | 

i.l9. भारत मे  ं नारी की सामाजिक स्थिति संबंधी - समिति” द्वारा. दिसम्बर, | 
974 मे  ं श्रंपने प्रतिवेदन से  ं की. गई सिफारिशों के श्रनुसरण मे ,ं भारत सरकार ने. केन्द्रीय 
सरकार सिविल सेवा (Fra) नियमावली मे  ं संशोधन करके सरकारी कर्मचारियों पर किसी 
STATE का दहेज देने या लेने या दहेज देने अथवा लेने के लिए SHAT या प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप | 
से. दहेज की मांग करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । बहुत सी राज्य सरकारों ने भी श्रपने . 
कर्मचारियों की श्राचरण नियमावली मे  ं इंसी प्रकार के संशोधन कर दिये है  ं । 

.20. सर्वेप्रथम; राज्य सरकारों को दहेज प्रतिषेघ अधिनियम, 967 मे  ं संशोधन | 
करने की अनुमति दी गई थी ताकि इसे उन राज्यों मे  ं विद्यमान दहेज प्रथा की बुराइयों से | 
प्रभावी ढंग से निपटने के लिए श्रधिक उपयुक्त बनाया जा सके । तदनुसार, बिहार, afew | 
बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश श्र पंजाब राज्य सरकारों ने संविधान के श्रनुच्छेद | 
254 (2) के साथ afew AOR 246(2) के अन्तर्गत [967 के केन्द्रीय अधिनियम मे  ं
संशोधन कर. दिया, जिसका उल्लेख पैरा. .00 से. .6 H किया. जा चुका है Fo 
राज्य सरकारों . ने इन संशोधनों द्वारा विवाह एवं अन्य समारोहों पर होने. वाले .. व्यय 
की सीमा निर्धारित कर दी है, उपहारों के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगा. दिया है ak श्रधिनियम 
के. .उपबन्धों. का. उल्लंघन करने वालों. को. कड़ा: दंड . देने :की व्यवस्था: की गई है ; कुछ . 
राज्यों ने तो दढ़ जे. न. देने. या. अपर्याप्त दढ़ जे देने. के we पर पति gra पत्नी को विवाह 
के अधिकारों oF विशेषाधिकारों से वंचित रखने पर तथा. दाम्पत्य अधिकारों से सना. करने पर 
कठोर सजा की भी व्यवस्था की . है । 

. 27. भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन 
को यह श्रनुदेश जारी किये है  ं कि यदि विवाह के पहले पांच वर्षों के दौरान किसी महिला का 
अस्वाभाविक परिस्थितियों मे  ं देहांत हो. जाता. है  ं तो उसकी विस्तृत तथा श्रनिवायंतः जांच 
कम. सै. कम पुलिस उप-ग्रधीकषक के स्तर के AEE से कराई जाये HE लाश का पोस्टः 
मार्टम कराया जाये | राज्य सरकारों को यह भी निर्देश दिये. गये है  ं कि पोस्ट. सार्टम 
के fam पुलिस. श्रधिकारियों द्वारा “अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने के. बाद ही लाश. वापस 
की जाये 

संघ राज्य क्षेत्र दिल्‍ली मे  ं यह निर्णय fem गया है  ं कि दहेज की कथित सांग के 
चरिणासस्वरूप हुई मानव हत्या के सभी मामलों: की जांच दिल्‍लीं पुलिस की श्रपराध शाखा | 
के “मानव हत्या जांच दस्ते” द्वारा की जाएंगी यह भी तय किया गया है कि ऐसे मामलों . को 
foe मे  ं किसी प्रकार की लापरवाही करने वाले  ं श्रधिकारियों के साथ सख्ती से पेश श्राया . 
जाये गंा | 

22. केन्द्रीय: सुचना माध्यम रेडियो. श्रौर टेलीविजन कार्यक्रमों द्वारा दहेज-विरोधी | 
प्रचार करता है  ं । दृश्य एवं _ प्रचार. निदेशालय @ की बुराइयों के खिलाफ॑ सतत afer 
चलाने के कार्यक्रम मे  ं लगा है | राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन. केन्द्रीय समाज
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कल्याण बोर्ड तथा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोडों से भी दहेज विरोधी श्रभियान शुरू 
करने को कहा गया है ताकि इस बुराई के खिलाफ जनता के मस्तिष्क मे  ं भारी afew 
लाया जा सके | 

7.23.. संघ राज्य क्षेत्र दिल्‍ली मे  ं दहेज विरोधी अभियान चलाने के fou समाज 
कल्याण. निदेशालय . मे  ं एक. “दहेज .. विरोधी. सेल” . स्थापित किया. गया है । 
यह सैल दहेज संबंधी. बिवादों. से पीड़ित. महिलाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों के बारे मे  ं
भी कार्यवाही करता है ।. दहेज संबंधी विवादों के कारण होने. वाली महिलात्रों की मौतों/ 
आत्म हत्याओं संबंधी शिकायतों को aS करने और उनकी जांच पड़ताल करने के लिए दिल्‍ली 
पुलिस की अपराध शाखा ने भी एक विशेष सेल गठित किया है । 

Ww. हाल को घटनाएं तथा 96] के अधिनियम को जांच के लिये तथा उस पर श्रपना 
प्रतिबंदन प्रस्तुत करने के लिये daw ससिति को सौंपना 

4. 24. _ ]567 के केन्द्रीय अधिनियम और विद्यमान राज्य काननों तथा दहेज 
प्रथा की बराइयों को दूर करने के लिये समय समय पर संम्बंन्धित केन्द्र तथा राज्य सरकारों 
रा उठाये. गये विभिरन कदमों के बावजूद दहेज की कप्रथा निरन्तर बढ़ती रही A हाल के 

वर्षों मे  ं इस weg ने  ंस्थिति चिन्ताजनक. हो गई जिसके परिणःमस्वरूप दहेज के कारण 
अनेक मौते  ं हुई AK बहुत सी विवाहित युवतियों की हत्या की गई या उनके. द्वास भ्रात्महत्या 
की गई | इन दुःखद घटनाओं का. वर्णन समांचार-पत्नों मे  ं अत्यन्त HE शब्दों मे  ं किया गया. । 
अनेक महिला तथा स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों ने भी इन ITH पर भारी रोष व्यक्त 
किया | इन मामलों को किसी न किसी रूप मे  ं संसद मे  ं भी उठाया गया। दहेज की बुराइयों 
से कारगर ढंग से निपटने के लिये 3-6-980 को श्रीमती प्रमिला दण्डवते, संसद सदस्य 
द्वारा UF गैर-सरकारी विधेयक पुरःस्थापित किया गया था और 5 और 9 दिसम्बर, 
980 को उस पर विचार कियां गयां था । i9 दिसम्बर, [980 को विधि, न्याय श्र 
कम्पनी कार्य मंत्री ने लोक सभा मे  ं इस आशय का uw प्रस्ताव पेश किया कि दहेज fee 
अधिनियम, 967 F कार्यकरण की जांच करने के TT और दहेज, प्रथा कीं बुराई से: कारगर 
ढंग से निपटने के लिय कानून मे  ं किये जा! सकने वाले संशोधनों को ! दोनों man ... की :संयुक्‍्त 
संमितिं को जांच करने 'लथा 'उस पर अपना प्रतिवेदन देने के: लिये भेजा जीये ।ं लोक सभा; 
मे  ं उक्त प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने. पर श्रीमती afer दण्डवते ने उसी: दिन सभा : की 
अनुमति से इस विषय पर झपना विधेयक वापस ले लिया ॥ 

छः दहिज प्रतिदेध झधिनियम, 96 की विफलता के कारण 
.25 समिति, को 72 नोट,.करते हुए श्रत्यधिक Go है ,कि. केन्द्रीय कानन aur 

विभिन्न राज्य सरकारों ढारा पारित .संशोधनकारी कानूनों . के होने . के बावजूद और केन्द्रीय 
तथा राज्य सरकारों-दोनों के ही द्वारा किये ग़ये उपायों के बावजूद, इनमे  ं से कोई भी... उपाय 
दहेज की सामाजिक बुराई को समाप्त करने से  ं सफ़ल नहीं हुआ है | इस बुराई का. उन्मूलन 
न सही, परन्तु उस पर प्रतिबंध लगाने के प्रत्यक्ष प्रयोजन के लिए. केन्द्रीय कानून. प्रभावी 
किया. गया था, परन्तु श्रपने उद्देश्य को प्राप्त करने मे  ं वह बुरी तरह विफल रहा, है। दहेज 
प्रथा के तीन्र विकास के बावजूद, व्यावहारिक रूप से stuf के श्रधीन किन्हीं भी मामलों ,को 
दर्जे नहीं किया गया है । श्रधिनियम के माध्यम से जिसे बुराई को समाप्त करने का विचार 
था, वह उसके बज़ाय दिन Tf रात ARE बढ़ी है  ं श्र वह बेतुकी A) चितःजनक dam 
तक पहु चँ गयी OR) 



तु 

i.26 समिति ag महसूस करती है .ं कि जहां तक दहेज. . प्रतिषेघ अधिनियम, 

967 के क्रियान्वयन का संबंध है ,ं दो ऐसे मुख्य कारण दिखाई देते है, जो वांछित उद्देश्य 

को प्राप्त करने मे  ं उसकी विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराये जा सकते है  ं । पहला, अधिनियम 

के अन्तर्गत धारा 2 मे  ं एक स्पष्टीकरण सम्मिलित है, जो श्रधिनियम कीं शक्ति को समाप्त 

कर देता है  ं और उस प्रयोजन को निष्प्रभावी कर देता है  ं जिसके लिए कानून बनाया गया था, 

उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार नेकदी, AT, वस्त्र श्र AA Epi के रूप मे  ं दिये जाने 

वाले उपहारों को दहेज नहीं माना गया है, जब तक कि वे उक्त पक्षों के “विवाह के प्रतिकल 

को रूपमे  ं न दिये गये हों । यह सिद्ध करना लगभग असम्भव है कि इस प्रकार दिये गये उपहार 

विवाह के प्रतिफल के रूप मे  ं दिए गये थे, क्योंकि इसका स्पष्ट कारण यह है .ं कि दाता 

अर्थात्‌ वधु के माता-पिता झथवां अभिभावक लड़की के हित मे  ं ऐसा नहीं कहे गंे । दूसरे, अधि- 

नियम को वस्तुतः प्रभावी नहीं किया गयां । न्यायालय; जो धारा 7 (क) के अनुसार अधि- 

नियम के wei श्रपराधों के बारे मे  ं कार्यवाही करने के लिए सक्षम है ,ं किसी अपराध का 

तब, तक संज्ञान. नहीं कर सकता, जब तक कि श्रपराध कीं तारीख से एक वर्ष के भीतर 

शिकायत न की गयी हो | यह सच है कि इस उपबंध के Aon, यह श्रावश्यक नहीं कि 

पीड़ित पक्ष ही, बल्कि कोई भी व्यक्ति जिसको श्रपराध होने के बारे  ं मे  ं जानकारी हो, शिकायत 

कर सकता है, परन्तु शादी मे  ं आमंत्रित व्यक्ति, जिन्हे  ं अपराध होने के बारे  ं मे  ं जानकारी 

होगी, कभी कभी ही शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे ATT है  ं । कानून के Aaa पीड़ित 

पक्ष से भी कार्यवाही करने की आशा करना समान रूप से fw है, क्योंकि 9g के साता- 

पिता, जो. सामान्यतः पीड़ित होते है ,ं शिकायत करने के प्रति संकोच और अनिच्छा प्रकट 

करते. है ,ं क्योंकि उन्हे  ं इस बात का भय होता है कि इसके कारण उनकी पुत्री को पीड़ित 

किया. जायेगा । इसलिए इस बुराई के उन्मूलन की तो बात ही छोड़िए, इस अधिनियम का 

इस. बुराई पर .प्रतिबंध लगाने के लिए भी वांछित: प्रभाव नहीं पड़ा है  ं । 

27. यह भी एक क्षोभ की बात है कि देश मे  ं शिक्षा प्रसार होने पर भी इसका 

दहेज के बारे मे  ंलोगों के दिमागों परकोई थी JIRA श्रभाव नहीं GET है  ं । इसके प्रतिकूल, 

शिक्षा ने शहरी, ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों मे  ं दहेज की मांग को बढ़ाया है  ं । समिति “भारत की 

नारी की स्थिति पर समिति” gro we प्रतिवेदन मे  ं की गयी टिप्पणियों से पूर्णतया 

सहमत है कि “शिक्षित युवा वर्ग दहेज की बुराई से पूरी तरह श्रनभिज्ञ है और बेझिझक उसको 

बढ़ावा देने मे  ं सहायक हो रहा है ।” 
i.28. समिति इस बात से अवगत है कि .दहेज प्रथा की विद्यमानता एक सामाजिक 

समस्या है AR समाज मे  ं इसके प्रति सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करके हीं इसका हल gar 

जा सकता 2 तथा इस बुराई का उन्मूलन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक प्रत्येक 

समय व अवसर पर इसके विरुद्ध श्राम सामाजिक विद्रोह न हो । तथापि समिति तत्कालीन 

SATE स्व० पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिनांक 6 मई, 967 को संसद के दोनों 

संदनों की संयुक्त बैठक मे  ंदहेज निषेध विधेयक पर बहस के दौरान की गयी निम्नलिखित टिप्पणियों 
को याद करती है : 

“सामान्यतया विधान ATT श्राप मे  ं गहरी जड़ें जमा चुकी सामाजिक समस्याश्ों 

FT सुलझा नहीं सकता | उन्हे  ं AF तरीकों से भी सुलझाना पड़ गेा, लेकिन 
उसके लिए विधान भी श्रावश्यक व श्रनिवार्य है, जिससे कि उसे बल मिल 
जाये और जानकारी प्राप्त हो सके तथा साथ साथ उसके पीछे कानूनी 
सहमति हो जिससे जनमत को एक निश्चित रूप प्रदान किया जा सके ।'
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समिति “भारत मे  ंनारी की स्थिति पर समिति” द्वारा श्रपने प्रतिवेदन. मे  ं _ प्रकट 

किए गए मत से भी सहमत है  ं कि श्रघिनियम की नीति और उद्देश्यों को सख्ती से aR 

करने पर ही श्रच्छा जनमत बन सकता है | - 

20. समिति को इसमे  ं कोई शक नहीं कि यदि श्रधिनियम की संभी संभावित 

कमियों को दर कर दिया जाए श्रौर इसके प्रावधानों को पूरी तरह से बिना भय तथा. पक्षपात 

के क्यास्वित किया जाए WIR कानून तोड़ने वालों के लिए प्रतिरोधक दंड को प्रावधान 

किया जाए और उसे लॉगू किया जाये तो कोई कारण नहीं कि इस सामाजिक विधान 'का कोई 

परिणाम ने निकले | इसके साथ साथ: समिति यह भी महसूस करती है  ं कि सामाजिक विधान 

की आवश्यकता का व्यापक प्रचार किया जाये तथा इसके संबंध मे  ं उचित जन॑मत तैयार किया 

जाये  ं जिससे समाज इस विधान को स्वेच्छा से तथा उचित FoF से स्वीकार करे । 



अध्याय दो 
देश के विभिन्न भागों मे  ं दहेज प्रया 

(क) दहेज प्रथा को घतंसान स्थिति 
2.l. यद्यपि दहेज प्रथा सारे - भारत मे :ं विद्यमान है तथापि देश मे  ं कुछ समुदाय 

अथवा वर्ग इस प्रकार के थे जो कुछ दशक पहले तक अपेक्षाकृत इस प्रथा की बुराई से मुक्त 
, वे, अधिकतर मुस्लिम समुदायों तथा केरल के बाहर. रहने वाले गैर-कैथोलिक ईसाइयों श्रौर 
पारसियों मे  ं दहेज विवाह संस्कार का श्रनिवायं अंग नहीं था गुजरात मे  ंनागर ब्राह्मणों, उत्तर 
प्रदेश मे  ं क्षत्रियों श्र माथुर कायस्थों मे  ं दहेज प्रथा नहीं थी | महाराष्ट्र मे  ं भी बहुत सी 
जातियों मे  ं दहेज जैसी कोई प्रथा नहीं थी । लेकिन झाज इन समुदायों ने भी. दहेज लेना 
आरंभ कर दिया हे श्रौर वे इसे प्रतिष्ठा का प्रतीक सानते है  ँ । 

2.2. हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान श्रौर उत्तर प्रदेश मे  ं दहेज प्रथा बुरी 
तरह फैली हुई है । व्यवहायंतः AA राज्यों मे  ंलगभग सभों हिन्दू जातियों मे  ंदहेज का 
प्रचलन है । इसी प्रकार हिन्दी भाषी क्षेत्रों मे  ं भ्रम्रवाल तथा अन्य बेश्य वर्गों मे  ं तथा बिहार 
और उत्तर प्रदेश मे  ं राजपूतों AT कायस्थों एवं जमीदारों मे  ं भी दहेज प्रथा विद्यमान है । 
दक्षिण मे  ं I, FAI, बेलमा व्यापारी श्रौर सम्पन्न ब्राहूमण, daa, मुदालियर चेट्रियार, 
am जातियों तथा कुछ लिगायत॑ वर्ग श्र ईसाई लोग (केरल मे )ं भारी दहेज के लोभ 
के लिए प्रख्यात है  ं । 

2.3. लगभग सभी राज्यों मे  ं हिन्दुओं मे  ं सभी प्रतिष्ठित वर्गों मे  ं दहेज का प्रचलन 
है | इस समय मुसलमानों तथा ईसाइयों मे  ं भी यह समान रूप से प्रचलित है । देश के बहुत 
से भागों मे  ं मुसलमानों मे  ं निकाह के बाद दूल्हे को नकदी के रूप मे  ं कुछ राशि देने (जिसे 
सामान्य ET से. सलामी कहा. जाता . है .ं और दुल्हन के . माता-पिता द्वारा, दुल्हन 
को कपड़  े AX जेवरात दिये  ं जाने का भी रिवाज है । जबकि fer के अन्य खर्चो को भी 
दुल्हत के माता-पिता. को वहन करना पड़ता है  ं । मंगलौर के ईसाई धर्म परिवर्तन से पूर्व के 
अपने HEATH संस्कार का श्रतुसरण करते है .ं । यह बताया गया है कि उच्च साक्षरता 
प्रतिशत तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले राज्य केरल मे  ं दहेज की विद्यमान दरे .ं इतनी 
-श्रघिक है कि बड़  े परिवारों की श्रनेक ईसाई लड़कियों के लिए विवाह करना श्रसंभव हो 
TAT है  ं श्रौर उन्हे  ं विवश होकर ईसाई wel की शरण लेनी पड़ती है या निराश होकर अन्य 
TAT मे  ं रोजगार तलाश करना पड़ता है  ं । वस्तुतः AW के समय मे  ं चाहे धर्म की दृष्टि से 
देखा जाये श्रथवा क्षेत्रीय या श्रन्य दृष्टि से प्रदर्शनात्मक उपभोग श्रौर दहेज के स्वरूप तथा 
उद्देश्य मे  ं कोई ARE नहीं है । 

2.4. कई मामलों मे  ं काले धन श्रौर बे-हिसाब की AW का इस FIAT को बढ़ावा 
देने मे  ं बहुत बड़ा हाथ है.। FA यह एक बहुत बड़ी घूस का रूप धारण कर रहा है जिससे 
उच्च सामाजिक श्रौर wifes प्रतिष्ठा वाले परिवारों के श्रच्छी नौकरी पर लगे वरों के साथ 
fare करके लड़कियों का भविष्य खरीदा जाता है । इस प्रकार वे विवाह बाजार मे  ं अन्य 

6 — \
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लोगों की ATA को बढ़ाते है  ं और ईमानदार तथा सीमित साधनों वाले व्यक्ति ही =H 
पीड़ित है  ं । HT उन्हे  ं श्रपनी प्रतिभावान और सुन्दर पुत्तियों के लिए of उपयुक्त: वर ढू ढंने 
मे  ं श्रसीम कठिनाइयों का सामंता करना पड़ता है  ं । इसलिए शहरी क्षेत्रों मे :ं मध्यम: वर्ग के 
परिवारों की लड़कियों मे  ं लिपकीय कार्य करने: अथवा परिचंर्या व्यवसाय श्रप्नाने या सेल्स 
गर्ल्स के रूप मे  ं कार्य करने की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे  ं रही है जिससे वे अपने दहेज 
के लिए धन कमा सके  ं और उसका संचेय कर सके  ं । 

2.5 . समाज मे  ं एक. ऐसी स्थिति उत्पन्न हो. गई है जिसमे  ं सामाजिक प्रतिष्ठा 
और गौरव को माता-पिता द्वारा AE ge श्रथवा पुत्र के विवाह पर किये ras के श्रनुसार 
iT जाता है । जिस लड़की के विवाह मे  ं श्रेधिक दहेज दिया जाता है तथा विवाह पर अन्य 
खर्चे बहुत श्रधिक होते है ,ं समाज मे  ं उसेके परिवार को गौरव तथा प्रतिष्ठा उतनीःहीं अधिक 
होती है  ं । दहेज को परिवार के उच्च सामाजिक दर्जे के प्रतीक के रूप मे  ं माना जाता. है 
और इसे. AIM [AAT अनैतिक नहीं. माना. जाता और न ही संमाज मे  ं लोगों द्वारा इसका 
विरोध किया जाता है । लोग अधिक दहेज ara विवाहों की.गौरव के साथ विस्तार से चर्चा करते 
है  ं जिससे अन्य लोगों मे  ं अपने पुत्रों के विवाह मे  ं दहेज प्राप्त करने की प्रबल इच्छा. जांगूते 
होती है। वे लोग भी, जिन्होंने अपनी पत्नियों के विवाह मे  ं इस कुप्रथा की पीड़ा का श्रनुभव 
किया है, श्रपने पुत्रों के विवाह मे  ं दहेज पांने के इच्छुक रहते है ।ं यह दहेज प्रथा का सबसे 
घातक AX दुखद पहलू है । 

2.6. ऐसे समंथ मे  ं जबकि श्रधिक: विकासशील: समाज/मानबीय: संबंधों को विवाह _ 
के लिए आधार के रूप॑ मे  ं स्वीकार करने पर जोर दे रहे  ं EU भारतीय समाज शोषण की 
कुरीति मे ,ं जो 77 प्रथा एक रूढ़ि बन: गयी. है: AR अधिक गहरा: पैठता जा रहा है. यह प्रथा 
aan वर्ग के free संबंघियों F बीच रिश्तों को पूर्णतया व्यावसायिक बनाती ST रही. है । 

2.7. यहू बताया गंया है कि विभिन्न व्यवसायों एवं रोजगारों मे  ं लगे व्यक्तियों 
F लिए दहेज के पृथक पृथक स्तर orem निश्चित : है .ं ।। उदाहरणाशे संपन्न, समुदायों से 
संबंधित एक भारतीय ' प्रशासनिक सेवा या. भारतीय : विदेश सेवा: awn लड़का नकद था. वस्तुझों 
के रूप मे  ं कुछ लाख “रुपयों. की AT, आसानी से कर 'सकताः है । उसके पश्चात्‌ व्यापारिक 
संस्थानों के. श्रंघिकारी वर्ग का स्थान है: । इंजीनियरों HT Red wos क्रम § fer 
स्थान है  ं । इस वर्ग के व्यक्ति ag आशा: करते: है :ं कि. विवाह से उन्हे  ं न: केवल: ag मिलेगी 
ATT एक. आधुनिक TAT आरामदायक गृहस्थी की स्थापना के लिए अन्य कीमती वस्तुओं के 
अतिरिक्त कार, रेफ़िजिरेटर श्रौर रेडियोग्राम भी मिलेगा | इस प्रकार के लोग गति-निर्धारक 
का कार्य करते है  ंHX स्वभावतः समाज § A से निचले स्थिति बोले लोगों को इस "fee 
कारी प्रथा का ATA. करने के. लिए. प्रभावित करते है  ं । 

अतः एक So या एक: लिपिक भी: साइकिल. ट्रांजिस्टर और. घड़ी जैसी चस्तुओं 
की मांग करने मे |ं पीछे नहीं रहता था झिझकता नहीं है । मध्यवर्गीय परिवारों मे  ंस्कूटर और 
ठेलिविजिन सेट की मांग करना एक आम बात हो गई है। बड़  े शहरों मे ,ं आवासीय स्थान की: 
सांग. करना जो कि. श्रत्यघिक Hem पड़ता है, प्राय: हीं दहे जं को एक भाग बन जाता है: 

2.8. ग्रामीण क्षेत्रों . मे ,ं स्थिति: और wus दुःखद बताई गई है. | AOE लड़कियों 
के fag मे  ं . दहेज. जुढ़ाने . के fae किसान; श्रेपतते खेत, बैल श्रादि बेचने पर मजबूर हो जाते 
है  ं जो कि. उनके जीवनयापन को एकमात्र, a है... . यह. भी. बताया गया है. कि व्यापक 
दहेज प्रथा ग्रामीणों मे  ं बढ़: रही. क्जंदारी. का. एक AF कारण है ।: किसान , लोग . प्रत्येक 
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बष अपनी जमीन गिरवी रखकर महाजनों AI सरकारी संस्थाश्रों से ब्याज की श्रत्यधिक 
ऊंची दरों पर ऋण लेते है  ं । यह श्रनुमान लगाया गया है कि किसानों द्वारा लिए गए ऋण का 
एक . प्रमुख AW विवाह व ow सामाजिक उत्सवों पर खचं किया जाता है श्रौर खेती के 
सुधार तथा FAH तथा उपकरणों fe पर बहुत कम धन व्यय किया. जाता है क्योंकि 
उनकी कृषि पैदावार उनके ऋणों की FRET के लिए पर्याप्त नहीं होती है । श्रत: प्रतिवर्ष उनके 
ऋणों मे  ं बढ़ोतरी होती जाती है .ं जिसके परिणामस्वरूप. महाजन seed की भूमि हथिया 
लेते है ।ं इन कारणों से किसान वास्तव मे  ं भूमिहीन हों जाते है  ं श्रौर ऐसे किसानों की संख्या 
बढ़ रही है । 
(ख) दहेज के कारण हुई मौते  ं भ्रर्थात्‌ दहेज प्रथा के कारण हुई हत्याये  ंHH हत्पाये  ं

एवं सहिलाओं का. जलाया RET 
Fo —— 

i 2.9 WA द्वारा रचित नीति शास्त्र संबंधी प्राचीन धमंग्रन्थ मनुस्मृति मे  ं नारी के 
स्तर के विषय मे  ं भारतीय समाज के समक्ष प्रस्तुत श्रादश निम्नलिखित शब्दों मे  ं व्यक्त किया 
गया है  ं

‘gg AEE TEA, WEA ad देवता” 
(जहां नारी की पूजा होती है उस स्थान पर देवता निवास करते है )ं 

यह भी सच हीं कहा गया है  ं कि किसी समाज मे  ं सम्मतां के स्तर का आकलन करने का 
एक महत्वपूर्ण मानदण्ड यह भी है कि उस समाज मे  ं नारी के साथ क्या भेदभाव बरता जाता है, 
उन्हे  ं कितना आ्रादर दिया जाता है तथा समाज मे  ं उनका क्या स्तर है, प्राचीन काल मे  ं जब 
भारतीय समाज मे  ं नारी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त AT, तंत्र शारतवंष को विश्व मे  ंसबसे सम्य 
राष्ट्र माना जाता था | 

5: [0. _ तथापि: यह जानकर AALS AHA एवं क्षोभ होता है. कि भारतीय 
समाज मे  ं जहां लगभग AT जनसंख्या श्रर्थात्‌ नारी जिनकी. किसी समय पूजा की जाती थी 
श्र उन्हे  ं बहुत अधिक WES दिया. जाता था, राज दहेज प्रथा की बुराइयों के कारण उन्हे  ंदुख 
दिये जाते है ,ं तंग किया जाता है, उनका परित्याग कर दिया जाता है, उन्हे  ं तलाक दे दिया 
जाती है ,ं उनकी हत्या कर दी जाती है तथा उन्हे  ं आत्महत्या करने पर बाध्य किया जाता है । 

2.l. दहेज प्रतिषेध अधिनियम 96 तथा उस अधिनियम मे  ं किये गये संशोधन 
जिसे विभिन्न राज्य सरकारों ने पारित कर दिया है के लागू होने तथा इस समस्या से प्रभावी 
ढंग से निपटने के उद्देश्य से केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किये गये कई उपायों के बावजूद दहेज 
प्रथा की बुराइयों के कारण बहुत सी विवाहित Aga को तंग करने, कष्ट देने, उनकी 
हत्या करने, उन्हे  ं जलाने HIT यहां तक कि श्रात्महंत्या करने पर बाध्य करने के बहुत से मामले 
सामने Aq है  ं । 

2. ]2. गुजरात मे  ं श्रात्महत्यों जांच समिति (मई 960 से अप्रैल i 964) के 
, प्रतिवेदन से ज्ञात होता है  ं कि सौराष्ट्र मे  ं र्ात्महत्यां करने वालों मे  ं 90% महिलाएं थीं) । 
इस प्रतिवेदन मे  ं यह भी कहां गया कि घरेलू विवादों से दुखी होकर 867 महिलाओं ने 
आत्महत्या की जबकि इसके मुकाबले इसी कारण से केवल 302 पुरुषों ने श्रात्महत्या की थी | 
समिति ने यह भी नोट किया है कि पारिवारिक तबाव के लिये जिम्मेदार प्रमुख कारण, विशेष 
तौर पर निर्धन लड़कियों के मामले मे ,ं जिसके परिणामस्वरूप शरात्महत्याएं होती है ,ं
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दहेज एवं उससे संबंधित रिवाज है  ं । लड़कियों को श्रपने विवाह मे  ं भारी दहेज न लाने के 
कारण ताने सुनने पड़ते है .ं और अपमानित होता पड़ता है । 

3. केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा किये गये सभी उपायों के बावजूद आंकड़ों 
से ज्ञात होता है कि दहेज के कारण महिलाश्रों को तंग किये जाने एवं मृत्यु के बहुत से मामले 
हुए । समाचार पत्नों मे  ं प्रकाशित घटनाओं के श्राधार पर किए गए सर्वेक्षण से ज्ञात होता है 
कि 975 मे  ं पत्ती को जलाने की 670 दुखद घटनाएं घटीं | इन आंकड़ों मे  ं नव विवाहित 
महिलाग्ों द्वारा. की गई श्रात्महत्या के मामले शामिल नहीं है  ं । पत्नी को जलाने के कुल 
दुखद मामले जो 979 मे  ं समाचार THT मे  ं प्रकाशित हुए, मे  ं से 744 मामले उत्तर sau 
के बे श्रौर 364 महाराष्ट्र एवं 249 आंध्र NRW के थे | दिल्‍ली मे  ं 48, राजस्थान मे  ं
98, पश्चिम बंगाल मे  ं 48, पंजाब मे  ं 23 श्रौर तमिलनाडु श्रौर कर्नाटक प्रत्येक मे  ं 2 घटनाएं 
घटित होने के समाचार BY थे । इनमे  ं से श्रधिकतर मामलों मे ,ं संबंधित पक्ष दहेज प्रतिषेघ 
अधिनियम, 967 के उपबन्धों की सहायता प्राप्त नहीं करना चाहेते थे । 

2.4.. वर्ष ]978 के दौरान देश भर मे  ं दहेज के कारण हुई मौतों की 35 घटनाएँ 
समाचार पत्रों मे  ं छपी थी | इनमे  ं . से केवल 8 मामलों मे  ं दोषी व्यक्तियों को सजा. मिल _ 
सकी 979 मे  ं देश मे  ं459 के कारण मरने वाली महिलाओं की सख्या बढ़कर 54 हो गई जिनमे  ं
से केवल 2 मामलों मे  ं दोष सिद्ध हो ard 

2.t5. दिल्‍ली मे  ं दहेज के कारण मरने वाली: महिलाओं की संख्या मे  ं वृद्धि हो 
जैसा कि 980, 98 श्रौर 982 (श्रब तक) के दौरान दिल्‍ली पुलिस के पास 

दर्ज इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है: 

EE न 2 के पास aS मामलों 
अवधि की संख्या जिनमे  ंमृत्यु द हेज 

के कारण हुई । 

i जनवरी से 3 

30 जून, 980 . : : . : 9 
i 59a से 

30 जून, 98 — : 3 . A हक 
ग जनवरी से 

30 जून, 982 : : 4 9 

2.6. दे शं के विभिन्न भागों मे  ं यह समस्या गम्भीर होती जा रही है, जैसा कि 
979, 980 और 987 के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों के बारे मे  ं प्रकाशित संसा- 
चारों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है: 

दम 

राज्य 979 980 7987 

गुजरात : हर ५. नए पर 2 
उड़ीसा A ; कु 2 5 
उत्तर प्रदेश कर 0 i6 30 
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> 2.l7. समिति सहसुस करती है कि यद्यपि उपर्युक्त पैरा मे  ं दिये गये. आंकड़ों से 0 
स्पष्ट पता. चलता. है कि. यह. समस्या . कितनी... गम्भीर है .ं तथापि ऐसे बहुत से मामले 
होंगे जो. समाचार पत्नों मे  ं प्रकाशित न हुए हों weer पुलिस मे  ं दर्ज न कराये गये हों; चू कंि 
दहेज प्रथा: की समस्या देश भर मे  ं फैली हुई नहीं है, परन्तु हो सकता है ऐसे हजारों मामले 
हों: जो जानकारी मे  ं नहीं. झाये और पुलिस मे  ं _ दर्ज नहीं कराये गये जिनमे  ं _ श्रपने ससुराल 
बालों ar पतियों की दहेज संबंधी मांग को पूरा करने मे  ं उनके माता-पिता. की श्रसमर्थता . के 
कारण विवाहित महिलाओं को तंग किया... गया, अपमानित किया गया श्रौर कष्ट'दियां गया हों । 

(ग) संयुक्त समिति को. धारणा 

2.l8 3% 9% मे  ंविद्यमान दहेज प्रथा से संबंधित दहेज प्रतिषेध AEE, ! 965 
के FEF के बारे. मे  ं अध्ययन एवं जांच करने के दौरान समिति को इस विषय पर विभिन्न 
ज्ञापन, टिप्पणियां/सुझाव और अभ्यावेदन/शिकांयते  ं प्राप्त हुई थीं । समिति ने देश' के विभिन्न 
क्षेत्रों का दौरा भी किया था श्रौर सरकारी एवं. गैर-सरकारी व्यक्तियों के विचार सुने 
जिनमे  ं विभिन्न महिलाश्रों एवं स्वैच्छिक' सामाजिक संगठनों, बार कौंसिलों एवं बार एसोसिएशनों 
के प्रतिनिधि तथा अन्य व्यक्ति शामिल थे, जो समाज के लगभग सभी वर्गों का. . प्रतिनिधित्व 
करते है  ं । 

2.l9. समिति ने देखा है .ं कि दहेज प्रथा भारत भर मे  ं बढ़ती जां WAAL AT 
यह प्रथा विभिन्न समुदायों एवं धर्मी के उन संभी वर्गों मे  ं प्रचलित हो गई है. जिसमे  ं पहले 
यह प्रथा. नहीं थी | इसकी सीमा श्र्थात्‌ मात्रा सम्बद्ध पक्षों की सामाजिक-श्राधिक स्थिति 
पर निर्भर करती है श्र विभिन्न क्षेत्रों मे  ं यह भिन्न-भिन्न है । दहेज के मामले मे  ं निन्दनीय 

: बात उसका बाध्य स्वरूप है  ं श्र इसके परिणामस्वरूप . विवाह के लिए भारी लेन-देन करना 
दाता है । 

पु 2.20. समिति ने नोट किया है  ं कि दुल्हन AR दुल्हा के दो परिवारों के बीच 
निरन्तर रहने वाले संबंध मे .ं विवाह, शिशु-जन्म, दीक्षा श्रादि के संबंध मे  ं भे टंों, त्योहारों तथा 
“TE जैसे विशिष्ट अवसरों पर, विशेषकर कि विवाह के पहले कुछ वर्षों मे  ं विशेष रूप से 
उपहार देना होता है | यह एक सामान्य श्रवलोकन एवं श्रनुभव की बात है कि ऐसे उपहार 
देने: मे  ं दुल्हन के परिवार पर भारी दबाव पड़ता है  ं । इन ब्राद के खर्चों को प्राय: दहेज के 
शुरू के देने मे  ं हुई कमियों के लिए पूरति करने के रूप मे  ं समझा जातां है! श्रौर इससे लड़की 
के माता-पिता के लिए गम्भीर कर्ठिनाई पैदा हो जाती है  ं । अधिकांश मामलों § विवाह के 
पहले कुछ वर्षों मे  ं पति के घर मे  ं लड़की के प्रति व्यवहार इन उपहारों के साथ जुड़ा होता | 
है | वास्तव मे  ं विवाह के काफी समय के पश्चात्‌ भी निर्दयता के बहुत wifes मामले दिखायी 
पड़ते हू  ँजी मुख्य रूप से' प्राय: लड़की के माता-पिता से कीं गयी अति लोभी सांगों के फल- 
स्वरूप होते है  ं । इस प्रकार “दहेज” few के  ं समय शुरू मे  ं एकमात्र ' भुगतान नहीं है बल्कि. | 
बिवाह के पूर्व तथा पश्चात्‌ काफी समय उपहोरों के देने का एक सिलसिला बना. रहता: हू  ँ । | 

 zaft भुगतान करने के विभिन्न तरीकों मे  ं जो दहेज बनता है वहे  ं विवाइ के समय fan और | 
लिया जाता है. । इस तथ्य, को देखते हुये यह wr महत्वपूर्ण wk विशिष्ट है  ं कि यह प्रथा. 
बले तौर से निविवाद रूप से तब भी जारी है जबकि r96 का श्रधिनियम विशेष रूप से दहेज _ 

. के लेने के लिए निषेध करता है । 

GAEL 27. समिति ने ag भी नोट किया है कि भारत के, अनेक भागों मे  ं लड़की: 
जन्म एक दुख की बात समझी जाती है | बाद मे  ं दिये जाने वाले दहेज के कारण एक | 

J 
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| लड़की सारे परिवार पर दुख का साया डाल दे तंी है श्रौर यह स्थिति लड़की के विवाह होने aw 
बनी. रहती है A प्रायः विवाह के काफी समय तक ARTE बार मृत्यु तक यह बनी रहती 
जबकि पीड़ित लड़की कों शान्ति मिलती है  ं । श्रतः भारत के संविधान के द्वारा नारी पुरूष 

के बीच तथाकथित दर्जे और श्रवसर की समानता की गारंटी दहेज प्रथा की सामाजिक. 
बुराई के कारण पूरी तरह निष्फल हों जाती है अर 

2.22. इस देश मे  ं धामिक, HX सामाजिक दर्शन भी मात्तव मूल्यों के. महत्व पर _ 
जोर देता है । धन के लालच FEAR धर्मग्रन्थों मे .ं मनुष्य, AR समाज के विरुद्ध . एक 
अत्यन्त TEE अपराध समझा गया है। फ़िर भी यह धन का लालच ही: है. जो दहेज sar 
के whe होने तथा जारी . रहने के लिए जिम्मेदार | घारणा और व्यवहार के बीच. यह सुस्पष्ट 5 
अन्तर हमारे सामाजिक दम्भ . को . दर्शाता है जो बहुत बड़  े Swe oax विद्यमान है । 

2.23. . समिति बड़ी चिन्ता के साथ यह नोट करती है कि दहेज की भावना, जैसी कि 
देश मे  ं प्रचलित है, -और इसमे  ंAu लेन-देन, विशेषकर जो कि उच्च मध्यम वर्ग तथा. उच्च | 
वर्ग स्तरों पर है, समाज: के समाजवादी आदर्श के लक्ष्य के: विरुद्ध जाते है  ं . क्योंकि उनका 
ठाट-बाटपूर्ण व्यवहार सामाजिक श्राधिक समूहों पर. प्रतिकूल: प्रभाव. डालता है. । इस तथ्य 
से इन्कार नहीं किया जा सकता कि. कुछ धनवान लोगों. को छोड़कर दहेज के सामले मे  ं सभी = 
को अपने साधनों से अधिक: FH FW पड़ता FL = 

2.24. इस समस्या के WOT अध्ययन FAW समिति को gag किया. गया था कि 
देश मे  ं समाज के प्रायः संभी वर्ग दहेज के हमेशा बढ़ते हुए इस भार के: बारे. मे .ं wane 
महसूस करते है  ं । माता-पिता के सीमित साधन तथा. दहेज के लिए असामान्य मांगों से 
माता-पिता तथां लड़कियों § मन पर. भारी दबाव पड़ता है .ं जिसके झनेक बार श्रवांछनीय : 
परिणाम निकलते है  ं । हक 

2. 25. यद्यपि सैद्धान्तिक रूप से देश मे  ं दहेज FT सभी वर्गों Zr freer की 
जाती है, फिर भी वॉस्तविक जीवन मे  ं उनमे  ं से अनेक इस बुराई मे  ं ' भाग लेने वाले होते 
| इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता. है कि इस प्रकार यह देश मे  ं सामाजिक 
बुराइयों मे  ं से एक बहुत बड़ी बुराई बन गई है ।. FE मामलों मे  ं इसके परिणामस्वरूप सर 
नवविवाहित लड़कियों की हत्याये  ं हुई है ,ं कुछ मामलों मे  ं उन्हे  ं इस कारण . से “जला दिया : 
गया है श्रौर इसके परिणामस्वरूप होने वाली निर्दयता से उन्हे  ं श्रात्महत्या करने पर संजबर : 
होना पड़ा है । अनेक सामलों मे  ं इसके परिणामस्वरूप ससुराल मे  ं सम्बन्धियों द्वारा. दुल्हनों * 
को उनके मात-पिता के घरों को अधिक दहेज लाने के लिए भेजने सहित उनको परेशान, उत्पीड़ित 
तथा उनके साथ दुर्यव्वहार किया जाता है श्रौर अनेक मामलों, मे  ं इसके कारण वैवाहिक 
सम्बन्ध बिगड़ गये है  ंAIR इसके परिणामस्वरूप तलाक हुए है  ं | कुछ मामलों मे  ं लड़कियों के 
लिए. उपयुक्त वरों को. पाना कठिन हो गया है AR इस प्रकार उन्हे  ं श्रविवाहित रहने के 
लिए विवश कर दिया & । 

26. . समिति यह महसूस करती है कि दहेज प्रथा की बुराइयां, जिसके परिणामस्वरूफ 
TAH, 'श्रात्महत्याये ,ं जलांये जाने की घटनाये  ं हुई है ,ं जिन्हे  ंसामान्यतया “दहेज की बलि” 
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रूप मे  ं जाना जाता है, देश भर मे  ं नवविवाहित युवा लड़कियों के संतापन तथा उत्पीड़न, 
से योरोपीय देशों मे  ं विद्यमान “माफ़िया” के समान भारत मे  ं भी भय. मनोविकृति पैदा हो 
रही है । समिति का विचार है कि इसलिए दहेज प्रथा की बुराइयों को सभी श्रोर से sei 
सामाजिक, श्राधिक श्रौर कानूनी रूप से श्रालोचना किये जाने “की. झावश्यकता है श्रौर उन्हे  ं
दूर करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की. श्रावश्यकता है । | 

2.27. समिति का यह दृढ़ मत है कि ऐसे सामाजिक सुधारों से पूर्व सर्वोत्तम बात 
यह की जानी चाहिए कि सामाजिक विचारधारा श्रौर व्यवहार मे  ं परिवर्तन लाया जाये श्र सुदृढ़ 
लोक मत तैयार किया जाये  ं । कानून केवल. तभी कारगर सिद्ध हो सकते है  ं जब कि. उनका 
समाज के प्रमुख वर्गों. द्वारा समर्थन किया जाये | सामाजिक वातावरण तथा. देश के कानूनों 
के बीच व्यापक HAE के परिणामस्वरूप वैमनस्य पैदा हो जाते है  ं जो. समुदाय के हित 
अच्छे नहीं होते । निस्सन्देह॑ कानूनों को समाज- कल्याण हेतु हथियारों के रूप मे  ं प्रयुक्त 
किया जा सकता है  ं WIT वास्तव मे  ं कानून का यह कार्य है कि वह समय की श्रावश्यकताओं 

की पुरति ' करे । 

यद्यपि एक ऐसी सीमा है जहां तक कानून समुदाय के सोचने तथा सामाजिक वातावरण 
के आरागे .ं जा सकता है  ं । यदि कानून बहुत AW जाता है, तो उन्हे  ं रुकना होगा श्रौर श्रपने 
पर्गों को वापस लाना होगा | किस्तु यदि कानून बढ़ते हुए समाज मे  ं गतिहीन रहते है ,ं तो 
वह उस स्थिति मे  ं समय के साथ साथ AT बढ़ने मे  ंविफ़ल रहने के कारण HET कार्य-कुशलता 
एवं उपयोगिता खो दे गंे । यद्यपि कानून श्रौर सामाजिक प्रगति के बीच पारस्परिक प्रभाव 
Sfmt है ,ं तथापि, सामाजिक सोच विचार तथा कानूनी. Stee के बीच समन्वय कं 
आवश्यकता को ध्यान मे  ं रखना. सी झ्रावश्यक है । 

समिति का यह भी विचार है कि यदि किसी कानून के द्वारा परिणामों को. प्राप्त करना 
तथा उन्हे  ं कारगर सिद्ध करना हो, तो दो शर्तों को पूरा किये जाने की. dems है । 
उस FET के समर्थन मे  ं श्रनुकूल सामाजिक वातावरण का होना श्रनिवार्य है । श्रन्यथा वह 
कानून सम्बन्धित . पुस्तक के एक. FARO से AGF कुछ नहीं रहेगा । दूसरी HEE 
उक्त कानून को AFL करने की प्रशासनिक इच्छा है | यदि उस कानून को लागू करने के 
लिए प्रशासनिक इच्छा का अ्रभाव है, तो वह कानून बेजान पत्र से अधिक बेहतर सिद्ध नहीं होगा



अध्याय तीन 

सिफारिशे  ं

3/l. fal दहेज अतिषेध अधिनियम 967 के उपबन्धों के कार्यकरण की. जांच 
करने के बाद यह महसूस करती है कि. उसमे  ंAa fae : उपबन्ध देश मे  ं विद्यमान दहेज 
oT की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने श्र इस कुरीति को पूरी तरह से समाप्त करने 
के लिए श्रपर्याप्त है । समिति यह महसूस करती है कि व्यापक femal के लिए सुझाव 
देता पूरी तरह से अधिनियम की. परिघि मे  ं नहीं श्रायेगा किन्तु विषय वस्तु की महत्ता 
और श्रविलस्बनीयता को. देखते हुए और सामान्य रूप से महिलाओं. तथा. विशेष रूप से. भावी 
mpl के व्यापक कल्याण «को ध्यान मे  ंरखते हुए समिति ने अपनी सिफ़ारिशे  ं दो भागों 
मे  ं का तिर्णय किया है ---पहला भाग दहेज Shay श्रघिनियम, 96] मे  ं विशेष संशोधनों 
के मे  ं है. तथा दूसरा भाग सरकार के विचारार्थ सामान्य सिफारिशों के. “रूप से  ं । 

WF एक 

दहेज wien श्रधिनियंस, 967 मे  ं सुझाय गये संशोधन 

5. 2. =m hg अधिनियम, 967 मे .ं प्रस्तावित प्रमुख परिवतनों के सम्बन्ध 
मे  ं समिति की टिप्पणियां sowed So मे  ं दी “गई है  ं । 

\ 

3.3. धारा. 2-दहेज प्रतिषेध श्रघिनियम 0960 को इस धारा मे  ंदी WE दहेज 
शब्दावली की. परिभाषा के अनुसार, UF पक्ष, द्वारा चाहे. वे माता पिता हों. या कोई शऔर 
व्यक्ति दूसरे पक्ष, को विवाह के समय या विवाह से पहले  ं श्रथवा बाद मे  ं उसके . प्रतिफ़ल के 
रूप मे  ं दी गई अथवा देने के लिए सहमत कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज . समझी 
जाएगी किन्तु इसमे  ं उन व्यक्तियों के मामले मे  ं जिन पर मुस्लिम wi विधि लागू होती 
है  ं सेहर को शामिल नहीं किया गया है । व्याख्या के रूप मे  ं यह श्रौर भी स्पष्ट कर दिया 
गया है कि. नकदी, गहनों, कपड़ों श्र श्रत्य वस्तुग्रों को तंब तक दहेज नहीं समझा जायेगा जब 
तक उन्हे  ं विवाह के प्रति- फ़ल के रूप मे  ं दिया गया नहीं सिद्ध किया जाता है  ं 0 

3.4 समिति का यह w= है कि यह सिद्ध करना कि कोई संम्पत्ति या. मूल्यवान 
staf या इस अकार से दिये ' गये उपहार “विवाह मे .ं ofa के रूप मे 'ं दी गई है 
लगभग ward है क्योंकि यह स्पष्ट . और . सीधी : सी बात fF देने. वाले: sig 
माता पिता जो कि प्रायः इसके शिकार होते  ं है ,ं लड़की के हित मे  ं ऐसा adi कहे गंे श्रौर 
इंस भय से कानून का. सहारा लेने मे  ं हिचकिचाये गंे fF ऐसा . करने पर उनकी लड़की को 

. तंग कियां जा सकता £0 समिति का मत है कि इतने लम्बे समय से लागू रहने के बावजूद | 
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दहेज प्रतिषेध श्रधिनियम 7967 के अपने उद्देश्यों की पूर्ति मे  ं श्रसफ़ल रहने का एक FT 
यह भी है  ं । 

समिति इस तथ्य से भी www है.ं कि. उपयुक्त शब्दों का लॉप कर देने से यह 
परिभाषा अत्यंत व्यापक श्ौर उम्र हो जाये गंी श्रौर इसलिये समिति श्रनिच्छा पूर्वक इंस 
निष्कर्ष पर पहु चंी है कि उन शब्दों को 'लॉप किये बिना इस श्रघिनियम के उपबंध उन 
SESE को पुरा नहीं कर awd लिन के लिये वे बनाये  ं गये है ।ं 

5 समिति ने समस्या के अभावों को विभिन्न कोणों से जांच की श्रर्थात्‌ वधू को दिये 
जाने वाले उपहार, वर तथा. उसके परिवार के सदस्यों को दिये जाने वाले. उपहार श्र 
विवाह सम्बन्धी we खर्च । समिति का मत है कि न तो वधू को दिये जाने वाले उपहारों 
पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना वॉछनीय है  ं श्र न ही यह उचित लगता है  ं कि उस पर समाज 
के विभिन्न वर्गों के लिए. एक मानक अधिकतम सीमा fifa "कर दी जाए क्योंकि न तो 
इसे कार्य: रूप देना संभव होगां श्रौर न ही यह समाज को स्वीकार्य होगा । लड़की के हितों 
को सर्वाधिक ध्यान मे  ं रखते हुए श्रौर यह सुनिश्चित करने के लिए कि वधु के माता-पिता 
कों भी श्नावश्यक किसी. कठिनाई का “सामना न करना पढ़ें, 

समिति का मत है कि. बंधू: के उल्तराधिकार या उस पर. लागू किसी we कानून के wR 
मिलने वाले किसी सम्पत्ति श्रघिकार या felt करार या उस पर लागू. व्यक्तिगत कानून के 
अंतर्गत मेहर प्राप्त करने संबंधों बधू: के अधिकार के झ्न्तंगंत उसके किसी सम्पत्ति प्रधिक्रार के 
अलावा उसे विवाह पर या उससे पहले झंबवा बाद मे  ं नकदी; गहनों; कपड़ों या श्रन्य वस्तुओं 
को रूप मे  ं उसके माता पिता ddan, HE आदि द्वारा स्तेच्छापूर्वक aul प्रत्यक्ष was 
अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती के बिना दिये गये उपहारों का समग्र मूल्य 
Fg के . साता पिता की या बच के पक्ष की श्रोर से विवाह का खर्च बहन करने वाले अन्य 
व्यक्तियों की पिछले 3d की ww की 20 Toad से कम या पखह हजार रुपये, जो भी कस 
होने पर उसे धारा. 3 के प्रयोजनों के लिये दहेज नहीं समझा जाना चाहिय । परन्तु समिति 
यह नो महसुस करती है कि वर के माता पिता और उसके संबंधियीं द्वारा वधू को स्वेच्छा 
से दिये जाने बाले उपहारों को धारा 3 के (दहेज लेन संबंधी) प्रयोज॑नों के लिये दहेज नहीं 
समानता. जाना. चाहिये । 

समिति. के अनुसार. 98 आशा: की जाती: है कि यह सीमा. माता. पिता के. ama 
मे  ंहोगी श्रौर समाज द्वारा स्वीकार करे  ं ली जाएगी । 

3.6 समिति. को यह भी wn है कि यह सुनिश्चित करने के लिंधे ag को विवाह के 
समय या उससे' पहले अथवा बाद मे  ं नकदी, GAY, कपड़ों था अन्य ep के रूप से  ं दिये . 
जॉन वाले उपहार कवल, वधु के उपवोग के लिये. ही ' हों, उनकी एक सूची बना लो 
जानी चाहिये श्रौर उन्हे  ं वधू के लाम A पंजीकृत करो दिया जाना . चाहिए.।. इसके 
अतिरिक्त यदि वध की Ta संदहास्पद स्थितियों मे  ं और बिना संतान © होती है तो 
GH उपहारों को उसके माता पिता को श्रौर उसके न होने पर उनके वारिसों को लौटा दिया 
Sd । यदि वहू अपने पीछे कोई संतान छोड़कर मरती है तो वे उपहार उन संतानों को दे 
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समिति की यहू भी राय है कि. वध, को स्थिति को . और fw सुरक्षित बनाने के लिये 
site यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपहारों का... उसके पति या ससुराल वालों हारा किसी 
न किसी बहाने से दुरुपयोग न हो । इन्हे  ं विवाह को तारीख से कम से कम पांच. वर्ष की श्रवधि 
तक ag द्वारा पारिवारिक स्पायालय (या जो भी aw दिये जाये) मे  ं किये गये श्रावेदन पर 
अनुमति मिले बिना. श्रंतरित किये जाने या निपटाने की अनुमति नहीं दी. जानी. चाहिये । 

3. 7 समिति का. विचार है कि देश मे  ं अचलित दहेज प्रथा की मुख्य समस्या वर-पक्ष की 
आर से विभिन्न रूपों मे  ं मांगे  ं जाने वाल उपहारों श्र विवाह को तड़क-भड़क के साथ. करने 
qx होने वाले खर्चे की है जिसके फलस्वरूप वधू के माता-पिता को बहुत कठिनाई का सामना 
करना पड़ता है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर पक्ष की श्रोर से दहेज के लिए कोई 
दबाव न. डाला जाए श्रौर विवाह मे  ं तड़क-भड़क की कुरीति को रोकने के लिए समिति का यह 
सुदृढ़ मत है. कि देश .मे  ं ब्याप्त .. परिस्थितियों; को. देखते हुए समय आरा गया है. जब इसके 
अ्रलावा AIT कोई चारा. नहीं रहा है  ं कि वर को या उसके परिवार के सदस्यों को दिये 
जाने. वाले उपहारों तथा विवाह के सिलसिले मे  ं विभिन्न अवसरों पर . सम्भावित कुल esi 
की अधिकतम सीमा. निर्धारित कर दी जानी चाहिए । 

3.8 समिति का मत है कि, देश मे  ंविद्यमान श्राथिक परिस्थितियों की दृष्टि से तथो 
यह सुरनिश्चित करने के लिये कि वधू के पक्ष को श्रोर से विवाह के खर्चों का बहन करने 
वाले अन्य व्यक्तियों या माता-पिता को कोई कठिनाई न हो, दूल्हे या उसके रिस्तदीरों को 
स्वेच्छापूवे कं HA प्रत्यक्ष AFAR रूप से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती के बिना विवाह 
के समय या उसके पुर्वे या पश्चात दिये ud या दिये  ंजाने वाले उपहारों, यदि लड़की के माता 
पिता या ववू पक्ष की AL से विवाह के खर्चों को वहन करने वाले wa व्यक्तियों की 'लबाहू की 
तारीख से पहले के चब॑ की श्राय के तीन प्रतिशत मूल्य प्रथवा दो हजार. रुपये, जो भी कम 
हो, को (दहेज dA संबंधी) धारा 3 के प्रयोजनों के लिये दहेज नहीं साना जाना. चाहिये, 

3.0 समिति: की यह भो राय है कि and या विदाह से. संबंधित wr समारोहों; 
सजावट, रोशनी, संगीत, भोजन तथा wa प्रासंगिक, व्यय, यंदि वधू के माता पिता या ag के 
पक्ष को श्रोर से दिनाह के gst को बहन करने वाले ww व्यक्तियों को ag की तारीख 
से पु वंर्तों af की श्राय के सात प्रतिशत या तीन हु मार रुपये जो भी 57 हों, से www को 
FIT बनाया जाना चाहिये और उसके लिये तीन माह तक का कारावास AR पांच हजार 
रुपये तक श्रथवा खर्च की सीमा से श्रधिक व्यय की गई राशि Foe राशि जो भी श्रधिक 
हो, का. जुर्माना किया जाना चाहिये : 

3.0 खण्ड 5--खण्ड 3 मे  ं उपबन्धित है कि. दहेज दिया या लिया . जाना ! छः 
महीने तक की कंद या पांच हजार रुपये तक के 'जुमनि AT “दोनों afd दण्डनीय Enh । 

3. 7 समिति महसूस करती है कि दहेज देने वाले : अर्थात्‌ माता-पिता : की दहेज 
लेने वालों के साथ. तुलना नहीं की जानी चाहिए. । ! दहेज . देने. वाला श्रपराधी से श्रधिक 
पीड़ित है । माता-पिता था श्रभिभावक स्वेच्छा से कभी. दहेज नहीं देते aw उन्हे  ं Ga 
करने के लिए मजबूर किया जाता है । फ़िर जब दहेज देने तथा लेने वाले. दोनों ही: दण्ड 
के भागीदार होंगे तो. किसी. दहेज. देने वाले से यह ww नहीं की... जा सकती कि वह 
जंकायत दर्जे कराएगां | 
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sz इसलिये, समिति का मत है  ं कि केवल उन्हे  ं WY दहेज लेते है  ं या. दहेज ले नंे 
के लिये प्रोत्साहित करते है, को ही इस प्रकार की बुराइयों कों रोकने की दृष्टि से fea 
किया जाना चाहिये और उन्हे  ं बराबर की राशि जो भी श्रघिक हो के उपबन्धित किये wat 
AERA रुता है ।ं ससिति की यह भी राय है  ं कि इन अपराधों को सुनवाई करन वालों न्यायालय 
को ऐसे सामलों मे  ं जहां पर्थाप्त तथा विशेष कारण हों न्यायालय को 6 साह से 
कम अवधि की कंद को दण्ड देने के स्वविककाधिकार के प्रयोग की Raat भी होनी चाहिये 
श्रौर भी झंधिक aude’ बरतने की gfe से, समिति चाहती है कि यह भी स्पष्ट किया जाये  ं
कि दहेज देने वाले को दहेज देने के लिये उत्प्ररक के रूप मे  ं भी किसी प्रकार का दण्ड नहीं 
दिया. जायेगा । 

3. 73 खण्ड 4--खण्ड 4 मे  ं उपबन्धित है कि यदि कोई व्यक्ति बंध यां वर के साता 
पिता से प्रत्यक्ष या श्रप्नरत्यक्ष दहेज की मांग करेगा, तो 98 छः महीने IF की कैद या पांच हजार 
रुपये को जुर्माना या. दोनों ही से दण्डनीय होगा । इसमे  ंयह भी उपबन्धित है कि कोई थी 
[ET इस धघारों के अधीन किसी अपराध का सज्ञांन राज्य सरकार या ऐसे श्रधिकारी 
की पुर्वे  ं मंजूरी के बिना नहीं करेगा जिसे इसे उद्देश्य के लिए प्राधिकृत किया गया हो । 

3.4 समिति महसुस करती है  ं कि दहेज की मांग करते. के. लिए. मिलने 
वाली सजा AAT ATA तथा श्रप्रभावी है । समिति को यह जानकर चिंता हुई है 
कि देश मे  ं दहेज के लिए की जाने  ं वाली मांगे .ं बराबर बढ़ती जा रही है श्रौर जैसा कि 
दैनंदिन समाचार पत्रों की रिपोर्टों से स्पष्ट है कि इससे. विवाह-योग्य sm की. युवा 
लड़कियों तथा उनके श्रभिभावकों के “सन मे  ं एक प्रकार का भय उत्पन्न हो. गया है  ं । 

3. 5 शतः समिति का विचार है कि dor कि. दहेज लेने के मामले मे  ं प्रस्ताव 
कियां गया है  ं उसी तरह दहेज मांगने के लिये  ंभी निवारक दण्ड को व्यवस्था को जानी चाहिये 
अर्थात्‌ कम से कम दो Ad तक को कंद श्रौर 70 हजार रुपये तक का जुर्माना । समिति vga करतों 
है  ं कि इससे संबंधित लक्ष्यों कों प्राप्त करने मे  ं * कुछ सीमा तक मदद fee 

3.6 जहां तक इस श्रपराध के संज्ञान के लिये राज्य सरका 7 को पूर्वानुसान करने संबंधी 
उपबंध का संबंध है  ं समिति का विचार है कि इससे दिलंब होगा श्रौर इससे श्रपराधी पर ae 
दसा चलाने मे  ं बाधा आयेगो अत: यह झावश्यक नहीं है । 

3.7 नई धारा 4F तथा. 47 -नविंचारु- विमर्श के दौरान संयुक्त . समिति 
को बार बार इस बात से श्रवगत कराया गया कि उत्पीड़न के विशिष्ट तरीकों wig दहेज लेने 
FAR मांगने. के तरीके के HET उत्पीड़न FAR दूसरे तरीके भी है  ं श्रर्थात्‌ दहेज न मिलने 
अथवा कम दहेज मिलने पर, पति द्वारा ATH पत्नी को दाम्पत्य अधिकार प्रदान किए जाने 
से इंकार करना A पति FAA उसके माता-पिता एवं wea सम्बन्धियों द्वारा नव-विवाहिता 
को मानसिक तथा शारीरिक उत्पीड़न पहु चंाना । विवाह के पश्चात्‌ लड़की को दिएं जाने  ं वाले 
“इस मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न से उसका जीवन कष्टपूर्ण हो. जाता है. श्रौर उसके 
आवांछित परिणास होते है  ं । 
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3.s दहेज प्रतिषेध झ्धिनियम (उड़ीसा. संशोधन) अधिनियम, 976 मे  ं दिए 

गए उपबन्धों के अन्तर्गत, दहेज न मिलने झेथवा wate दहेज मिलने के कारण पति ER 

दाम्पत्य श्रधिकारों से इंकार किए जाने को दण्डतीय बना दिया ' गया है । इन उपबन्धों के 

अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर कि दहेज नहीं दिया गया है या दिया गया दहेज 

अपर्याप्त है, श्रपनी . पत्नी को दाम्पत्य श्रधिकारों से बंचित (इंकार) . करता है. तो: =m 

कारावास से, जिसकी श्रवधि एक. वर्ष तक की हो सकती है श्रथवा जुर्मने से जिसकी राशि 

£0,000 रुपये तक हो सकती है, श्रथवा दोनों से दण्डनीय होगा । कार्यवाही के किसी भी 

प्रकम पर पति द्वारा इस WINE का बन्धपत्र निष्पादित करने पर कि वह दहेज नहीं लेगा अथवा 

अपनी पत्नी को उसके दास्पत्य अधिकारों की श्रनुमति देगा, स्यायालय को कार्यवाही समाप्त 

करने का अधिकार दिया गया है | इस बंध-पत्र का उल्लंघन करने पर. कार्यवाही TF 

अपने आप ATC हो जाती है ।. न्यायालय कों शक्ति दी गई है कि : इस अधिनियम के 

अन्तर्गत किसी अपराध के लिए किए गये जुर्माने की राशि का एक. भांग वह क्षतिपू त्ि के 

रूप मे  ं पत्नी को दिए जाने का निदेश देगा । . न्यायालय कों यह. व्यवस्था करने की 

शक्ति भी प्रदान की गई है  ंकि वह पति के सिद्ध दोष ठहराय जाने पर पति द्वारों a के TE 

के लिए उसे मासिक भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था कर सके । 

3.9 समिति का विचार है कि दहेज न मिलते waa कम दहेज सिलते AWE 

पर पति द्वारा पत्तों को दाम्पत्य HEE प्रदान किये जाने से इंकार करने तथा उसे मानसिक 

sag शारीरिक उत्पीड़न पहु चंाने पर एक दब तक के कारावास AT दस FAR रूपये तक जुर्साने  ं

का दंड दिया जाना चाहिये  ं । : 

3.20 धारा 6 : इस धारा के. उपबन्धों के अनुसार. जहां कोई, दहेज. ऐसी: 

स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के सम्बन्ध मे  ं वह दिया गया. है, किसी. व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया 

जाता है श्र यदि वह व्यक्ति उस-दहेज का एक वर्ष के al (एक) यदि वह दहेज विवाह 

से पूर्व प्राप्त किया गया था तो विवाह की तारीख के पश्चात (दो) यदि दहेज विवाह के समय 

अथवा विवाह के पश्चात्‌ प्राप्त' कियां गंयां है  ं तो उसकी प्राप्ति की तारीख के. पश्चात्‌ श्र 

(तीन) यदिं वह उस समय जब 99 श्रवंयरंक थी FA किया. गया AT, तो: उसके 

अ्रठारह वर्ष की श्रायु प्राप्त करने के पश्चात्‌ उस स्त्री को नहीं लौटाता है जिसके विवाह. के 
सम्बन्ध मे  ंवह दिया. गया है तो उस व्यक्ति को छः मास तक का कारावास अथवा पांचे हजार 

रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है । इस धारा मे  ं यह भी व्यवस्था 

है  ं कि. दहेज को प्राप्त करने की हकदार स्त्री की यदि उसे प्राप्त करने से पूर्व ही मृत्यु हो 

जाती है तो उस स्त्री के उत्तराधिकारी उस व्यक्ति से उस दहेज को. मांगने के 

अधिकारी है. जिसके पास कुछ समय के लिए वह दहेज रखा ETE मे 

3.2 यद्यपि दहेज लेना AAT मांगना 96] के अधिनियम की धारा 3 और 4 के 
अन्तर्गत, श्र इन धाराओं के वर्तमान प्रस्तावित संशोधनों _ मे  ं भी, निषेध है श्रौर दंडनीय 
है. फ़िर भी देश मे  ं इसके स्वरूप और प्रचलित दहेज प्रथा को देखते हुए समिति को 
आशंका है कि इन उपबन्धों का HERE: पालन किया जाये गंा । समिति महसूस करती है कि 

यद्यपि अधिनियम के लिये प्रस्तावित संशॉधनों मे  ं ऐसे. प्रावधान है जि नसे 
उन मामलों से  ं जिनमे  ं दहेज दिया. गया है भौर वह दहेजे  ं की हकदार रू तर:
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के श्रतिरिकत किसी soa ब्यक्ति के पास हू  ं नियमों का उल्लंघन रोकने की श्राशा की जाती है, 
उस व्यक्ति को, दहेज प्राप्ति के 3 साह के श्रंदर उपर्युक्त पैरा 3. 20 मे  ं बतायी गयी प्रत्येक 
परिस्थिति मे ,ं उसे लौटाना gm 

PE 3.22 समिति ag भी. महसूस करती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि 
का, जो लड़की के लाभ के लिए दिया जाता है उस..व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग. न किया जाये, 
जो. कुछ FHT IF इसे श्रपने पास रखता है । इस सम्बन्ध मे  ं किसी भी प्रकार के 
व्यतिकम के लिए कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए । अंत: समिति का. विचार है कि 
यदि दहेज प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्धारित समयावधि मे  ं श्रन्तरण नहीं करता है तो. वह 
FT से कम 6 मात का कारावास जिस दो वर्ष किया जा सकता है  ं WAIT TW हजार रुपये 
तक के जुर्मान अथवा दोनो से दंडनोय होगा । 

3.23 समिति महसूस करती है कि ऐसे मामलों मे  ं जहां दहेज प्राप्त करने से पूर्व 
ही स्त्री की मृत्यु हो जाती है स्त्री के उत्तराधिकारियों को उक्त दहेज का श्रन्तरण 
करने सम्बन्धी उपबन्धों को AR AGS स्पष्ट बनाया जाना चाहिए. और उत्तराधिकारियों 
की सुची मे  ं स्त्री के पति को. सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए । समिति का विचार है 
कि ऐसे मामलों मे  ं दहेज स्त्री के साता-पिंता को जिनके 7 होने पर उस स्त्री के  ंउत्तराधिकारियों 
को यदि मुत्यू बिना कोई संतान छोड़  े होती है, श्रौर संनान को, afk मृत्यु संतान छोड़कर 
होती है, लौटा. दिया जाना चाहिये। समिति wow यह भी. विचार है कि जहां स्त्री को 
मृत्यु -संदेहास्पद परिस्थितियों मे  ं होती है श्रौर उस स्त्री का पति. या उस की साता या पिता 
SWE मे  ं यह श्रमिकथित किया गा है कि उन्होंने उस स्त्रीं की. दहेज के लिये हत्या की 
है  ं अथवा FAT कर ने के लिये. उफसाया है वहां संत्तानों को विरासत से  ं सिली. सम्पत्ति की 
दखसाल न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन क॑ लिए नि् कु्त किसी संरक्षक द्वारी तब तक की. जायेगी 
जब तक HAM व्ययस्लता को WA प्राप्तन कर A 

3.24 धारा 7--इस धारा मे  ं श्रन्तविष्ट प्रावधानों के AEC प्रेजीडेन्सी मजिस्ट्रेट 
या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से Pree कोई न्यायालय इस श्रधिनियम के श्रधीन किसी sao 
का विचारण या श्रपरांध को संज्ञान, श्रपराध कीं तिथि से एक av के. अन्दर शिकॉयत 
किये. जाने पर, नहीं करेगा | 

भी 3.25 समिति यह महसूस करती है कि. दहेज संबंधी श्रपराधों की सनवाई जो नाजुक 
किस्म के होते है ,ं साधारण. न्यायालय मे .ं नहीं होनी चाहिए । समिति का विचार है कि अमरीका, 

स्व 
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जापान तथा झास्ट्रेलिया SY कुछ देशों की भांति पारिवारिक मामलों तथा दहेज प्रतिषेध 
अधिनियम के _ उल्लंघन से. उत्पन्न अपराधों की सुनवाई के लिए परिवार न्यायालय होने 
चाहिएं। समिति को बताया गया है कि विदेशों मे  ं ये परिवार त्यायालय श्रच्छे ढंग से को्ये कर 
रहे है  ं WR साधारण न्यायालयों की. तुलना मे  ं श्रधिक कारगर. है  ं क्योंकि किसी विशेष 
सामाजिक समस्या पर विचार करने के लिए इन्हे  ं समाज शास्त्ियों, मनोवैज्ञानिकों तथा 
सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता उपलब्ध है । समिति सहसुस करती है कि परिंवार की 
समस्‍याये  ं बड़ी नाजुक होती है  ं शौर उन पर सावधानीपू व्क विचार करना होता है, श्र 
उन पर fod प्रकार से कार्यवाही करनी होती है | समिति “महसूस करती है कि ऐसे  ं
सामलों मे  ं प्रक्रिया झधिक सरल होनी चाहिए, वातावरण कम श्रौपचारिक होंना चाहिए 
शौर इसके लिए गोपनीय वातावरण भी AEE है । 

3. 26 दण्ड प्रक्रिधा संहिता $973 के लागू होने F पश्चात्‌ “प्रेजीडेन्सी wwe” 
और “प्रथम, श्रेणी मजिस्ट्रेटों” को. क्रमशः “मंट्रोपोलटन भजिस्ट्रेटों” sik “प्रथम श्रेणी के 
जुडिशियल मजिस्ट्रेट” के नाम से जाना जाता है... समिति चाहती है कि छनके नामों मे  ं
तदनुसार परिवर्तन किया जाना. . चाहिए । 

3.27 इसलिए, समिति का यह विचार है कि इस श्रधिनियम के swe श्राने वाले 
अपराधों की केवल पारिवारिक अदालतों मे  ं ही सुनवाई को जानी चाहिए । जब तक 
पारिवारिक झदालतों का गठन नहीं हो जाता तब तक इस अधिनियम के seen झ्राने वाले 
अपराधों की सुनवाई केदल ऐसी श्रदालत से  ं की जानी चाहिए जो सेट्रोपोलिटन ate 
अथवा प्रंथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की श्रदालत से छोटी न हो । 

3. 28 सर्मिति नोट करती है कि क्योंकि इस 'श्रघिनियम के wa श्राने वाले अपराघ 
TERT होते है ,ं इसलिए इसके उपबन्धों मे  ं उस लड़की के भाता पिता-अ्रथवा से रक्षक द्वारा 
शिकायत दर्ज कराने की shen की गई है जिन्होंने दहेज दिया gan है । समिति महसूस 
करती है  ं कि यह सोचना बिल्कुल ही श्रवास्तविक है कि विवाह के पश्चात माता-पिता शपती 
लड़की के हितों के विरुद्ध कोई शिकायत AW कराना SRE । इसलिए समिति का यह 
विचार है कि लड़की के माता-पिता तथा संबंधियों के अलावा पुलिस और पंजोकृत सामाजिक 
संगठनों को भी शिकायत करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। समिति का यह भी विचार 
है कि शिकायत दर्ज कराने की कोई संमय सीमा नहीं निर्धारित होनी चाहिए क्योंकि 
बहुत से मामलों से  ं ये अपराध शादी के बहुत दिनों के बाद उस समय प्रकाश से  ं आते है  ं
जबकि स्त्री अपने पति श्र सास-ससुर श्रादि द्वारा निरंतर प्रताड़ित एवं पीड़ित करिए जाने. पर 
उनके विरुद्ध कुछ कहने के लिए मजबूर ही जाती है। 

3.96 धारा 8--इस धारा मे  ं see _ उपबंधों के श्रनुसार! इस  श्रधिनियंम के ' 
अन्तर्गत कोई भी श्रपराध HESS जमानती श्रौर गैर क्षमनीय होता है। 

3५ 30 समिति महसूस करती है कि हांलाकि वह इस श् घंिनियम के श्रन्तगंत' श्राने वाले 

अपराधों BERT अपराध बनाये जाने के पक्ष मे .ं है. लेकिन इस मे  ं एक आशंका है .ं कि 
इससे. विशेष रूप से विवाह. के उत्सव पर कुछ परेशानी पैदा हो सकती है क्योंकि एसे मामलों 
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मे  ं पुलिस के पास बिता ' वारंट के गिरफ्तारियां करन के श्रधिकार है  ं । इसलिए समिति wag 
विचार है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित पक्षों को किसो प्रकार की 
कोई परेशानी न होने पाये, इस शर्त पर संज्ञेय बनाया जाना चाहिए कि पुलिंस श्रधिकारी द्वारा 
कोई सी गिरफ्तारी बिना वारंट के अथवा किसी मजिस्ट्रेट के mdm के बिना नहीं की 
जाएगी । 

3.3 समिति का. ag भी विचार है. कि. जहां ,संबंधित oy . की गई. fees पर 
न्यायालय के ससक्ष समझौता करने के लिए. सहमत हों वहां प्र. न्यायालय, की अनुमति, से 
ऐसा. करने, मे .ं.. कोई why नहीं होनी .. चाहिए + इसलिए. इस . श्रधिनियम . के अन्तर्गत 
आने वाले FRET को श्रदालत GR लगाई जाने. वाली . शर्तों के . अनुसार, AHA 
बताया जाना चाहिए +E शर्तों का उल्लंघन करने पर, इस मामले को फिर से खोलने के 
लिए sda पत्र दसे 'पर ANNE उस मामले. को दुबारा खोल सकती है। 

(352 नई धारा. 8क--अपने विंचार-विंमश के दौरान समिति को यह सूचित किया 
"गया था कि दहेज प्रतिषंध. अधिनियम,  79/6 के अपने Wem की प्राप्ति Ho असफलता 
. का. एक कारण यह भी है कि इसके उपबन्धों के समुचित प्रवर्तन के लिए अथवा . दहेज 
पीड़ितों को. उनके मामलों का -झभियोजत करने मे .ं अपेक्षित सहायता प्रदान करने . के लिए 
कोई उपयुक्त तंत्र नहीं है। समिति की. यह राय है कि यदि . कोई ऐसा तंत्र उपलब्ध करा 
दिया जाये जो. जरुरत पड़ते पर SET कर सके. तो दहेज संबंधी. बहुत सी... दुखान्त 
घटनाओं को. रोका. ज़ा सकता . है और, दहेज पीड़ितों को अपेक्षित सहायता भी ..दी जा 
सकती है ।ं 

3.33 इसलिए, समिति को यह राय है कि राज्य सरकारों को इस बात के लिए 
बाधय' किया जाना चाहिए कि वे अपन - श्रपने राज्यों मे  ं विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों के. लिए 
दहेज shea अधिकारियों वही नियुक्ति करे .ं । ससितिकी यह भी राय है. कि दहेज 
stage अधिकारी .का. यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस अधिनियम झौर इस atta 
के. उल्लंघन को. रोकने के लिए इसके अधीन बनाये गए नियमों के श्रधघोन समुचित कार्यवाही 
करे, इन उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों FF विरुद्ध प्रभावी झसियोजन के. लिए 
साक्ष्य THEFT करे ,ं दहेज की सांग. से सताये हुए व्यक्तियों को सलाह T AC उनकी यथासंभव 
सहायता करे  ं और राज्य सरकार द्वारा सौप गए इसी प्रकार के AA कार्यों को पुरा करे  ं । 

'राउय सरकार को.चाहिएं कि प्रत्येक दहेज प्रतिषेध अधिकारी के साथ एक गँर-सरकारी 
परामशंदात्री निकाय को संबद्ध करे जिसमे  ंमहिला सामाजिक कार्यकर्ताश्ों सहित कम से कम 
याँचे सामाजिक कांयंकर्ता हों जो अधिकारी के श्रधिकार क्षेत्र मे  ं आने वाले क्षेत्र मे  ं जाने 
पहचाने हों. और जो. उसके, कार्यों के कुशल निष्पादन. मे  ं उसकी सहायता कर. सके ।ं और 
उसे सलाह मशविरा दे सके | राज्य सरकार को चाहिए कि वह दहेज प्रतिष ध अधिकारी को एक 
थुलिस अधिकारी की शक्तियां भी प्रदान करे क्योंकि यह अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 
आवश्यक होगा । 

| 3.34 नई धारा 8 ख--संमिति का यहं मत है  ं कि whan के कार्यकरण के geri 
ए, & तथा राज्य सरकारों दोनों को हो श्रधिनियम को लागू करने सम्बन्धी वाधिक 
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संसद्‌ के प्रत्येक सदन तथा विधान सभा sat fete तंयार करनी चाहिए और इसे क्रमशः 
मो मामला हों, के पटल पर रखना चाहिए । 

राज्य विधान मण्डल की प्रत्येक सभा जैसा 

3.35 धारा 9--समिति चाहती है कि इस धारा जो. FEE सरकार को नियम बना ने 

बी शर्वित प्रदान करती है, को इस विषय पर झधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की इस सम्बन्ध... 

से  ं नवीनतम सिफारिशों के अनुरूप बनायों जाये । 

3.36 नई धारा. 9क--समिति अनुभव करती है  ं कि केसर सरकार को नियम बनाने से 

सम्बन्धित दी. गई. शक्तियों के समान ahaa अधिनियम के प्रयोजनों. के लिए. राज्य 

सरकारों को भी दी जाये ,ं क्योंकि राज्य सरकारे  ंहो नियमों को अधिशासित करती है  ँ । 

करती है कि दहेज © इस गम्भीर श्रौर sae समस्या 

खते हुए केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त सुझावों के सांथ 2 
चाहिए maa 296 के झधिनियस 

क... तया. विधेयक We . प्रस्तुत करना 

3. 37 समिति पुरजोर सिफारिश & 
के सहत्व और wala को ध्यान HT 
{06 के अधिनियम से  ं संशोधन विधेयक प्रस्तुत करना 

को निरस्त करते हुए. उपर्युक्त सिफारिश के, साथ ow 

चाहिए [। 



भाग-दों 
सासान्य सिफारिशों 

3.38 संयुक्त समिति ने देश मे  ं प्रचलित दहेज प्रथा की समस्या . के विभिन्न पहलुत्रों 
से स्वयं को श्रवगत कराने तथा इसके उन्मूलन के लिए समाज के प्रतिनिधि समूह के विचारों 
का पता लगाने  ं की दृष्टि से बड़ी संख्या मे .ं ज्ञापन, जिन मे  ं टिप्पणियां /सुझावों दिए. गए थे 
और इस विषय. के बारे मे  ं जारी की गई प्रश्तावली के उत्तर प्राप्त किए और सारे देश 
मे  ं विभिन्न स्थानों का दौरा किया । समिति ने इन दौरों के समय सरकारी और गैर सरकारी 
दोनों AE, जिन मे  ं विभिन्न महिला तथा स्वयंसेवी समाज संगठनों, बार aie; 
:बार-एसोसिएशनों _ के. प्रतिनिधि व्यक्ति afk सम्मिलित थे, के साथ श्रौपचारिक और 
FATED FHC की । 

3. 39. विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम मे  ं किए गए संशोधनों सहित दहेज 
श्रतिषेध अधिनियम, 967 की जाँच करते समय समिति को सूचित किया गयां था कि देश 
मे  ं प्रचलित दहेज प्रथा की बुराइयों के श्रलावा Aw, दर्जा और .झाधिक स्थिति से 
संबंधित अन्य बाते  ं है .ं जिन .से भारतीय महिलाएं पीड़ित है ।ं भारतीय समाज मे  ं afer 
के aE विकास के लिए कई सुझाव दिए गए थे । 

3.40. दहेज प्रतिषे घं अधिनियम, 96 के उपबन्धों तथा विभिन्न राज्य सरकारों 
द्वारा अधिनियम मे  ं किए गए संशोधनों की जांच करने के पश्चात्‌ समिति का यह विचार है 
कि ययपिं श्रधिनियम मे  ं किए “गए उपबन्ध दहेज प्रथा की समस्या तथा अन्य सामलों को 
प्रभावी ढंग. से few के लिए श्रपर्याप्त है  ं फिर भी व्यापक परिवते नंों का. सुझाव देना 
सही श्रर्थ मे  ं श्रधिनियम की व्याप्ति क्षेत्र के श्रत्तगंत नहीं आयेगा। तथापि, विषय वस्तु के 
महत्व श्रौर अ्रविलम्बनीयता पर विचार करते हुए. तथा सामान्य रूप से नारी जाति शऔर 
विशेष रूप से भावी AEE के दीर्घकालिक कल्याण को ध्यान मे  ं रखते हुए समिति ने दहेज 
sie श्रधिनियम, 967. मे  ं संशोधन करने के लिए दिए गए विशिष्ट सुझावों के अलावा 
सरकार के विचार के लिए stor सिफारिशे  ंकरने का. निश्चय किया है। 

3. 4- समिति की राय है कि भारतीय समाज मे  ं विद्यमान दहेज प्रथा की बुराई 
को उन्मूलन करने AR भारत मे  ं महिलाओं के खोए हुए गौरव के महत्व को ' पुनः प्राप्त 
कराने तथां समाज मे  ं _ सम्मानित श्र प्रतिष्ठित स्थान दिलाने fr दृष्टि. से. i96: 
के श् धंिनियम _ मे  ं . सुझाय. गए. संशोधनों के. श्रलावा . कुछ. कठोर. कदम 
FST जाने को श्रावश्यकता है  ं । अ्रतः समिति सिफारिश करती है कि सरकार या 
तों विषयवस्तु से सम्बन्धित संगत विद्यमान कानूनों से  ं संशोधन करके या उपयुक्त कानून बना 
कर, AR आवश्यक हों, A उपयुक्त TE जारी करके निम्नलिखित सामलों को विनियमित 
करने को व्यवहायंता पर RE करे । 

(7) जन्म श्रौर सुत्यु के पंजीकरण के. समान ही frag | का भी अनिवाये  ंपंजी- 
करण । 
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(2) दहेज प्रथा की बुराई समाप्त करने के लिए. सभी प्रकार के माध्यमों जैसे रेडियो, 
टी० Fo, समाचार पन्नों श्रादि के साध्यम से सामाजिक जागरूकता को उत्पन्न 
किया जाना । 

(3) दहेज प्रथा की बुराई समाप्त करने के लिए प्राथमिक कक्षाओं से ऊपर की 
FAA को पाठूपपुस्तकों मे  ंशेक्षणिक सामग्री Fw शामिल किया Sw .। 

(4) were विवाहों को प्रोत्साहन दिया जाना 

(3) विवाह-पुबं 'समारोहों जैसे Can! form” “तिलक” श्रादि पर रोक. लगा या 
जाना । 

(6). बिंवाहू समारोहों के समय मेहमानों को संख्या भोजन परोतने, सजाबंद mfx 
पर प्रतिबन्धों का लंगाया जाना : 

(7) सरकारी कर्मचारियों द्वारा दहेज देने; लेने HAA मांग न करने के बारे से  ं
घोषणा किया जाना । ; 

(४) दहेज देने; लेने के मामलों को जांच के fag WT कर कानूनों के अधोन 
जांच करने का प्रावधान किया SJE) i 

(9) mow WR सरकारी STR “को विसिन्न स्तरों की सेवाओं से  ंमहिलाश्रों 
i के लिए पदों का झारक्षण किया जाना । I 

(:0) दहेज प्रवा के शिकार लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था । 

(उ3 परिवार न्यायालयों को स्थापना । i 

(2) agi को उनके "EERE के यहां जाने से रोकने को श्रपराध ' घोषित किया 
जाचा । ) 

(:3) उत्तराधिकार श्र श्रत्य सम्बद्ध कानूनों मे  ं पुत्र-पुद्नियों को बराबर श्रधिकार 
# . देने को व्यवस्था । a 

3 ( 4) देश के लिए सम समान सिविल संहिता के बारे मे  ं कानून बनाया जाना ॥ 

(5) बिवाह z= जाने पर बच्चे अथवा बच्चों की मांग को gg fear जाता 
दर aR उसे रख-रखाव भत्ता भी दिया जाना । कि 

हू (26) पति द्वारा दहेज न मिलने. wa कम दहेज fred पर दास्पत्य श्रधिकारों से 
वंचित करने को तलाक का एक झाधार माना जाना । 

(उप) दहेज प्रतिबंध झधिनियम, 296 & उपबन्धों के ou किसी. श्रपराध & 
लिए.  दोषसिद्ध किसी व्यक्ति को. dug श्रथवा राज्य विधान सभा -श्रयवा 
स्थानीय निकाय का सदस्य चुने जाने के लिए श्रयोग्य घोषित किया जाना । 

(75) wa पंचायत को श्रपने क्षेत्र के दहेज के शिकार व्यक्तियों के मामलों के 
सम्बन्ध से  ं झथवा सामान्य ख्य AA क्षेत्र से  ं इस अधिनियम के कार्यकरण 
के सम्बन्ध मे  ंसम्बन्धित दहेज प्रतिदेध अधिकारी को सुचित करना चाहिए । 
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(9) केस्त्र तबा राज्य दोनों स्तरों पर,सांविधिक शक्ति प्राप्त राष्ट्रीय महिला श्रायोग 
को स्थापना को जाये । 

१ 3.42. घारा --दहेज प्रतिषेध श्रधिनियम, 96! की इस धारा की उपधारा 
(2) मे  ं यह प्रावधान है कि यह जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर लागू 
Ziv । 

3.43. समिति यह महसूस करती है  ंकि चू कंि यह दहेज प्रथां सारे देशो मे  ं समाज 
के सभी वर्गों मे  ं अचलित है  ं इसलिए इस श्रधिनियम के उपबन्धों को भारत. के प्रत्येक 
नागरिक पर जम्मू कश्मीर सहित सम्पूर्ण देश मे  ं लागू . किया जाना चाहिए। समिति को 
यह बताया गया कि इस श्रधिनियम के उपबन्धों को. उस AHA पर तब, तक लागू नहीं किया जा 
सकता जब तक कि संविधान की सातवीं AEE की सम्बद्ध प्रविष्टियां उस राज्य पर लागू 
नहीं होती । 

3.44. समिति को यह राय है  ं कि देश से  ं व्याप्त दहेज प्रथा की बुराई को समाप्त 
करने. के. लिए. यह श्रावश्यक है  ं कि इस अधिनियम. के उपबन्धों को उस राज्य पर भी लामू 
किया जाये । इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार सम्बद्ध प्रविष्टियों को उस 
राज्य पर लागू करने की व्यवहार्य॑ता के बारे मे  ंविचार करे ताकि इस श्रधघिनियम के उपबन्धों को 
उस राज्य पर भी लागू किया जा सके । 

नई दिल्‍ली ; कृष्णा साही; 
0 श्रगस्त, 982 "सभापति, 

संयुक्त समिति । 
9 श्रावण, 904 (शक)



उअध्याय-चार 

fanaa टिप्पण 

एक 

मै ,ं केवल इस बात को. छोड़ कर AAG Fw, राज्य श्र . सरकारी उपक्रमों की 

amit मे  ं महिलांध्रों के लिए पद श्रारक्षित किए जाएं, संयुक्त समिति के प्रतिवेदन से सहमत 

हू ।ं मेरा सुझाव है कि अध्याय तीन, भाग दो, क्रम संख्या . (9) पुष्ट 34 6X की गई 

सामान्य सिफारिश के स्वान पर ”(9) महिलाओं के लिए रोजगार के श्रधिक भ्रवसरों के 

उत्पन्न करने F लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बजटों तथा योजनाओं बजट दोनों मे  ं

धनराशि निर्धारित की जाए” प्रतिस्थापित किया जाये । 

मेरे विचार से सेवाग्रों मे  ं महिलाओं के लिए आरक्षण संबंधी उपबर्ध, करने से. अधिक 
wife उत्पन्न होगी। मेरी. राय .यह है. कि . इस प्रकार का. उपबन्ध महिलाओं को सहायता 

पहु चंाने के स्थान पर सामाजिक तनाव उत्पन्न करेगा! ।. ges वर्गों. के लिए . किए. गए 
आरक्षण जो कि किसी स्तर तक झ्रावश्यक समझे गए है ,ं से भी सामाजिक तनाव उत्पन्न हुमा 

है । महिलाशरों के लिए REM करने से एक. अलग ही किस्म का सामाजिक. तनाव 

उत्पन्न होगा । 

मै  ंइस बात से पूर्ण रूप से सहमत हू  ं कि नौकरियों मे  ं afew 'की स्थिति बहुत 
खराब है तथा अधिकांशतः उन्हे  ं श्रसंगठित क्षेत्र मे  ं ही रोजगार प्राप्त: है ।ं “स्वतंत्रता प्राप्ति: के 

35 वर्ष बाद भी भारत मे  ं संगठित क्षेत्र मे  ं कार्यरत महिलाश्रों की संख्या कुल कार्य रत 
महिलाश्रों का केवल 6 प्रतिशत है  ं श्रौर संगठित क्षेत्र की कूल कार्यरत संख्या Fol 

प्रतिशत है  ं । श्राधुनिकीकरण श्रौर मशीनीकरण के. कारण महिलाओं को रोजगार से हटाया 

जा रहा है । रक्षाकारी विधान द्वारा उनकी रक्षा किए जाने के स्थान पर उन्हे  ं नौकरियों से 

हटाया जा रहा है ।:' इस स्थिति को बदलना होगा । सरकार का राजनैतिक संकल्प ही 

इस समस्यां को हल करने मे  ं सहायक सिद्ध हो सकता है । RET करने के स्थान पर 

वर्तमान स्थिति मे  ं सुधार लाने के लिए राज्य और केन्द्र के बजट तथा योजना बजदों मे  ंरोजगार 

के श्रधिक FEET जुटाने एवं तकनीकी दक्षता के लिए प्रशिक्षण की अधिक सुविधाएं उपलब्ध 

कराने के लिए राशि निर्धारित की जानी चाहिए। 

मै ,ं इसी कारण इस संशोधन पर जोर दे रही हू ।ं 

नई दिहली; सुदोला गोपालन 
9 अगस्त, 982 
mt et et et et ed et ek 

8 श्रावण, 904 (शक ) 

35 
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दो. - 

दहेज प्रतिषेघ झधिनियम, !96 कं FEE की जांच करने संबंधी संयुक्त समिति द्वारा 
“की गई व्यापक सिफारिशों पर सामान्य रूप से सहमति प्रकट करते  ं हुए, मै  ं एक महत्वपूर्ण 
पहलू के विषय मे  ं अपना विमत टिप्पण प्रस्तुत कर रही हू  ं । 

प्रतिवेदन मे  ं की गई सिफारिश मे .ं 3m के. माता-पिता, . संबंधियों ; 
मित्नों आदि के द्वारा स्वेच्छा से, बिना जोर जबरदस्ती AYA दबाव के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 
रुप से दिये जाने  ं वाले उपहारों के मूल्य पर रोक लगाई गई है, जिनका मूल्य वधू के साता- 
पिता श्रथवा विवाह का व्यय वहन करने वाले व्यक्ति की विवाह के वर्ष से पहले के वर्ष की 
:बाधिक, झाय के 20% या 5 हजार रुपये, जो भीं कम हो, होना चाहिये ।ं मेरे विचार मे  ं
यह सीमा घटाकर वार्षिक श्राय को 076, FIT 0 हजार To जो भी कम हो, कर दी जानी 
चाहिये ।. 

__' मै  ं चाहती हू  ं कि संबंधित कानून मे  ं एक निश्चित उपबंध बनाकर यह घोषित करना 
'अनिवाये  ंकिया जाए कि विवाह तक वधू का A माता-पिता की धन संपत्ति मे  ंकितना हिस्सा 
है  ं तथा यह सुनिश्चित किया जाएँ कि' विवाह के पश्चात्‌ थी . माता-पिता की धन संपत्ति 
“पर EFT दावा माना जाना चाहिये  ं । 

नयी दिल्‍लों ; 

9 IE, 982 

प्रमिला दण्डवते 

8 श्रावण, 8904' (शक). 



. परिशिष्ट एक IR 
(दंखिए 'प्राक्कथन का पैरा 2) : 

दहेज प्रतिषेघ श्रधिनियम, !96 के कार्यकरण के प्रश्न की जांच करने संबंधी दोनों सभाओं 
की एक संयुक्त समिति की नियुक्ति करने के संबंध मे  ं दिन शुक्रवार, ' दिनांक ie 
दिसम्बर, 980 को लोक सभा मे  ं स्वीकृत प्रस्ताव : 

“कि दहेज प्रतिबेध झ्धिनियम, (960 & FOOT AT दहेज प्रथा A 
बुराई को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए विधि मे  ं किये जाने वाले संशोधनों 
का प्रश्न, जांच. करने श्र प्रतिवेदन देने के लिए दोनों सभाओं की 
एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये AIX उससे लोक सभा के झ्रागामी सत्र | 
के प्रथम सप्ताह के श्रंतिम दिन तक प्रतिवेदन देने को कहा जाये ; 

कि इस समिति मे  ं 2 सदस्य होंगे, 74 सदस्य इस सभा से जिन्हे  ं श्रध्यक्ष नाम! 
निदिष्ट करे गंे और 7 राज्य सभा 'से जिन्हे  ं राज्य सभा के सभापति नाम , 
निर्दिष्ट करे गंे; 

कि अध्यक्ष इस समिति के सदस्यों मे  ं से एक सदस्य को उसका सभापति नाम 
निर्दिष्ट करे गंे; 

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गण giv संयुक्त समिति के सदस्यों 
की कुल संख्या का एक तिहाई होगी; 

कि अन्य मामलों मे  ं इस सभा के संसदीय समितियों संबंधी प्रक्रिया नियम ऐसे 
परिवर्तन श्रौर रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो. श्रध्यक्ष करना. चाहे  ं$ 
और 

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त 
समिति मे  ं सम्मिलित हो तथा राज्य सभा के सभापति करा संयुक्त समिति 
के लिए. नाम निर्दिष्ट किये गये. 7 सदस्यों के ताम इस सभा को बताये  ंll 

दहेज ब्र्तिवेघ अधिनियन, ]96 के कार्येकरण के HFA की जांच करने के लिए दोनों 
amit को संयुक्त समिति क लिए लोक सभा के सदस्यों का नास निर्दिष्टीकरण 

सभा द्वारा I9 दिसम्बर, 7980 को प्रस्ताव स्वीकार किये के अनुसरण मे  ं अध्यक्ष 
ने दहेज प्रतिषेध भ्रेघिनियम, 967 के FH करण के HI की जांच करने के लिए दोनों gam 
की संयुक्त समिति के लिए लोक सभा के निम्नलिखित सदस्य नाम निर्दिष्ट किये है :ं 

7. श्रीमती कृष्णा साही--समापति 
2. डा०. राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी 
3. श्रीमती  विद्यावती चतुर्वेदी 
4. श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी 
5. श्रीमती सुशीला. गोपालन 
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परिश्चिष्ट--दों 

(प्रस्तावना को पैरा 2 देखिए) 
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 967 के  ं कार्यकरण के प्रश्न की जांच करने के लिए 

दोनों सभाश्रों की संयुक्त समिति के संबंध मे  ं बुधवार, 24 दिसम्बर, 980 को 
राज्य सभा. मे  ं स्वीकृत प्रस्ताव : 

“कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि दहेज प्रतिषेघ श्धि- 
नियम 967 के कारण HIT दहेज प्रथा की बुराई को प्रभावी ढंग से टूर 
करने के लिए विधि मे  ं किये जाने वाले संशोधनों का प्रश्न जांच करने तथा 
प्रतिवेदन देने के fag दोनों सभाश्रों . की संयुक्त॑ समिति का गठन. करने 
के लिए 9. दिसम्बर, 980 #7 हुई. लोक सभा, की बैठक मे  ं स्वीकृत 
प्रस्ताव, जिसमे  ं यह सिफारिश की गई है  ं कि राज्य सभा इस समिति मे  ं
सम्मिलित हो; जो. इस सभा, को. भेजा गया था श्रौर . जिसमे  ं सभापति को 
राज्य सभा से 7 सदस्य उक्त, समिति. मे  ं सेवा करने के लिए am निर्दिष्ट 
करने के लिए प्राधिक् तृ किया गया है 00 

दहेज प्रतिषेध श्रधिनियम, 2967 के /कार्यकरण के प्रश्न को जांच FA के लिये, दोनों 
सभात्रों को. संयूबत समिति के लिये राज्य सश्ना के, सदस्यों का 

नाम निर्दिष्ट करण 

सभापति, राज्य सभा ने 26 दिसम्बर, 980 को दहेज प्रतिबंध अधिनियम;  796 
के कार्यकरण के संबंध मे  ं दोनों सभाश्रों की संयुक्त सर्मिति मे  ं निम्नलिखित रॉज्य सभा सदस्यों 
को नामंनिर्दिष्ट किया है — 

श्रीमती उषा मल्होत्रा 

श्रीमती मनोरमा पांडे 
श्रीमती प्रमिलाबाई दाजी साहेब चन्हाण 
श्रीमती कनक मुखर्जो 
श्रीमती मार्गरेट Feat 
श्री dro सत्यनारायण रेडडी 
डा०. (श्रीमती) सत्यवाणी AT 

CREE 
i 
CE
 
िय
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छः 
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[देखिए दिनांक 5 जनवरी, ।98] का IF सभा समाचार भाग दो का qr 737] 

39 



संक्षिप्त... नाम; 
MEN AR 
विस्तार । 

परिभाषाएं | 

परिद्षिष्ट--तीन 
(देखिए sds का पैरा !. 3) 

7939 का. सिंध श्धिनियम denis 24] i 

(गवर्नर Fama होने के पश्चात fg सरकार के राजपत्र 
तारीख 3 जुलाई, 979 मे  ं प्रथम बार प्रकाशित) 

सगाई या. विवाह की संविदा के भागस्वरूप किए गए या किए जाने के लिए 
: करार किए. गए संदायों का. प्रतिषेध॑ करने के लिए श्र सिंध प्रान्त 
मे  ं बेती-लेती को. निर्बन्धित करने के लिए श्रधिनियम : 

सगाई या विवाह की संबिदा के भागस्वरूप किए गए या किए जाने 
के लिए करार किए गए संदायों को प्रतिषिद्ध करनां और सिंध प्रान्त मे  ं
देती-ले तंी को निर्बन्धित करना संमीचीन है ;ं अतः . निम्नलिखित रूप मे  ं
ag अधिनियसित किया जाता है  ं — 

. () इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिंध देती-लेती sft, 
939 है  ं । 

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगा, जो प्रान्तीय सरकार ITE 
मे  ं अधिसूचना द्वारा नियत करे: । 

(3) इस. अधिनियम, के उपबंध . मुसलमानों, पारसियों, ईसाईयों श्रौर 
यहृदियों को. +लागू नहीं होंगे . । 

(4) इस अधिनियम के उपबंध सुसलमसानों . (सोहमेडन) को. लागू 
नहीं होंगे | 

2. zm श्रधिनियम मे ,ं जब a कि. कोई . बात . विषय या संदभं 
से विरुद्ध न॑ हो- 

(] “लड़की” से किसी भी wg की कोई स्त्री असिप्रेत है ; 
(2) “विवाह” & ऐसे व्यक्तियों का. विवाह afew है जिन्हे  ं

या उनमे  ं से किसी एक को यह श्रधिनियम लागू होता 

है; 
(3) “संदाय” से ऐसा संदाय अभिप्रेत है जो किसी ऐसे व्यक्ति 

“grr या को जिसकी सगाई या. विवाह, हुआ है या. उसके 
माता-पिता यां किसी =r नातेदार या संरक्षक द्वारा या 

_ को संगाई या विवाह के संबंध मे  ं या उसके परिणामस्वरूप 
किया गया है या किए जाने का .करार किया गया है श्र 
इसके श्रन्तगंत किसी त्यौहार या शुभ दिन को या. बालक 

40 p 
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के जन्म पर था वधु या वर के भाता-पिता या. चातेदारों 
के ger मे  ं किसी कमे  ं पर वस्तु के रूप मे  ं कोई उपहार 
या भे टं देना भी है ; AR 

(4) “विहित” से इस अधिनियम के swag गए नियमों 
द्वारा विहित श्रभिप्रेत है । 

3. कोई व्यक्ति किसी सगाई ar विवाह की संविदा के भागस्वरूप 
कोई संदाय नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा था करने के लिए था 
स्वीकार करने के लिए करार नहीं करेगा । 

4. (2) धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल श्रभाव डाले बिना, जहां 
किसी लड़की की. सगाई या विवाह किया जाता है, वहां कोई व्यक्ति ऐसी 
सगाई या विवाह के समय या उसके पश्चात्‌ उस सीमा से sim जो 
इस अधिनियम के अधीन बनाई गई सुची मे  ं (जिसे इसमे  ं इसके पश्चात 
सुची कहा गया है) विनिदिष्ट की जाए श्रौर ऐसी. लड़की के कुटुम्ब 
को लागू हो, कोई संदाय नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा । 

(2) इस श्रधिनियम & उपबंध ऐसे मामलों. को भी लागू समझे 
जाएंगे, . जिनमे -ं- 

(क) wg, इस श्रधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व होती है  ं किन्तु 
विवाह ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्‌ श्रनुष्ठापित होता है ; _ 

(ख) विवाह, इस श्रधिनियंम के प्रारम्भ होने के 9d Fass 
हो गया है । 

(3) इसमे  ं अन्तविष्ट कोई बात, इस श्रधघिनियम के प्रारम्भ के 9A 
किए गए किसी संदाय पर प्रभाव नहीं  डालेगी श्रौर इस धारा के अधीन 
किए जाने के लिए प्राधिकृत de El के सकल मूल्य की संगणना करने मे  ं
ऐसे संदायों को Hata कर दिया जाएगा । 

5. सूची. मे ,ं उसके WW श्राधिकृत अधिकतम SEE कौ श्रकृति 
और संख्या की विशिष्टियां श्रन्तविष्ट होंगी. और वह श्रवसर जिस पर 
और वे. व्यक्ति भी जिनकों था. जिनके द्वारा ऐसे संदाय किए गए. है ,ं 
अन्तविष्ट होंगे : | 

सगाई या विवाह 
की संविदा के 
भागस्वरूप संदायों 
को देने श्र उन्हे  ं
स्वीकार करने का 
प्रतिषेध । 

सुची मे  ंविनिरदिष्ट 
सीमा से afew 
कसी झन्य 
संदाय का न किया 
जाना था प्राप्त 
किया जाना । 

सूची ;की fa. 
सूची ।



बे व्यक्ति जिन्हे  ं
qT सरकार 
द्वारा बनाई. गई 
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| परन्तु OF संदायों का सकल मूल्य निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, 
अर्थात्‌ — 

(i) जहां सूची किसी पंचायत, द्वारा बनाई गई है Agi 

(क) सगाई की तारीख से, विवाह की . तारीख से दो वर्ष 
की समाप्ति तक किए गए संदायों की बाबत, 500 To; 

(ख) श्रगले  ं तीन वर्षों के दौरान किए गए संदायों की बाबत 
50 रुपये प्रति वर्ष; श्रौर 

(7) उसके. पश्चात्‌ किए गए संदायों की बाबत 25 रु० प्रति 
वर्ष; 

(ii) जहां सूची, प्रान्तीय सरकार द्वारा बनाई गई है, वहां-- 

(x) संगाई की तारीख से, विवाह की तारीख से दो av 
की समाप्ति तक किए. गए संदांयों की बाबत 200 रु०; ._ 

(=) अगले तीन वर्षों के दौरान किए. गए संदायों की. बाबत 
20 To प्रति वर्ष; श्र 

(ग) उसके पश्चात्‌ किए गए संदायों की बाबत 0 रे० प्रति वर्ष । 

6. पंचायत विहित रीति मे  ं और विहिते अवधि के भीतर एक सुची 
बनाएगी आर विहित रीति से उसे ww कराएगी । यह सूची पंचायत 
के प्रत्येक सदस्य पर जब तक वह ऐसा. सदस्य रहता है, श्र उसके 
TET के ऐसे प्रत्येक सदस्य पर जो इस पर WHET है ,ं बाध्यकर होगी । 

स्पष्टीकरण :--इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए “पंचायत” से 
व्यक्तियों का कोई ऐसा समुच्चय या निकाय अ्रभिप्रेत है ,ं जो कम से कम 
पचास वयस्क पुरुष सदस्यों से मिलकर बना है । 

7. प्रास्तीय सरकार, विहित रीति मे  ं एक सूची बनाएगी श्रौर 
प्रकाशित करेगी तथा ऐसी सूची निम्नलिखित को लोग होगी, श्रर्थात्‌ :-- 

(क) ऐसे व्यक्ति जो. किसी पंचायत के सदस्य है ,ं यदि ऐसी 
पंचायत ने सुची नहीं बनाई है. या इस श्रधिनियम द्वारा 
या के अधीन विहित रीति मे  ं और विहित समय, के भीतर 
सूची को 'रंजिस्ट्रीकृत नहीं कराया है ; 

(ख) ऐसे व्यह्नित जो किसी पंचायत के wax =F हूं



43 3 . 
8 जो FE, धारा' 3 और धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, 

बह दोषसिद्ध होने पर, साधारण कारावास से, जो एक मास तक का हो 
सकेगा, या. जुमनि से, जो यथास्थिति,' एक हजार रुपए तक हों 
ETT 3 AT धारा 3 के उल्लंघन मे  ं किए गए संदाय के मूल्य तक 
का इनमे  ं से . /जो भी... अधिक हो, हो. सकेगा या दोनों से, gv 
होगा : 

परन्तु किसी स्त्री को कारावास से दण्डादिष्ट नहीं किया जाएगा | 

3. zm श्रधिनियम मे  ं की कोई बात विरासत द्वारा ar किसी 
बिल या वसीयती व्ययन के आधार पर प्राप्त था श्रजित किसी HEE 
या. हित wr परिवतित' नहीं करे गंी । ः 

t0. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि मे  ं किसी बात के होते भी, किसी 
लड़की के पक्ष मे  ं उसकी सगाई से छह मास के भीतर या उसके विवाह 
की तारीख से दो ag की समाप्ति FF दिया wr उपहार था किया 
गया ठहराव, जो कि संदाय' नहीं है ,ं शून्य होगा । : 

7.. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 898 की धारा 90 मे  ं श्रन्तविष्ट 
किसी बात के होते हुए भी, इस निमित्त प्रात्तीय सरकार द्वारा विशेष 
रूप से. सशक्त प्रथम वर्ग सजिस्ट्रेट को छोड़कर, कोई न्यायालय, इस अधि- 

नियम के अधीन किसी अपराध का. संज्ञान या विचोरण नहीं करेगा । 

lo. इस अधिनियम के श्रधीन. कोई न्यायालय, किसी, अपराध का 
संज्ञान तब तक नहीं. करेगा, . जब तक. कि. वह जिला. मजिस्ट्रेट, जिसकी 
कि अधिकारिता की स्थानीय सीसाश्रों के भीतर ऐसे श्रपराध का किया 
जाना श्रभिकथित किया गया है, लिखित ARE द्वारा. कार्यवाही प्रारम्भ 
करने . की श्रंपनी सहमति नहीं देता है । 

3. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 7898 की घारा 205 मे  ं किसी बात 
के होते gu of, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण 
करने वाला कोई मजिस्ट्रेट यदि. अभियुक्त स्त्री है  ं श्रौर किसी अधिवक्ता 
द्वारा उसकी प्रतिरक्षा की जाती. है, तो 'ऐसे af के श्रावेदन पर, उसे 
व्यक्तिगत उपस्थिति से. श्रभिमुक्त कर देगा और, उसके HEE काया 

_ उसको उपस्थिति: होने की. अतुज्ञा .देगां । ; 

4. (2) न्यायालय, afer . की . परीक्षा करने के पश्चात्‌ HIT 
अभियुक्त को उपस्थित होने के लिए विवश करने वाली आदेशिका जारी 
करने के पूर्व किसी भी समय, लेखबद्ध कारणों के सिवाय, परिवादी से 
ऐसे किसी प्रतिकर के संदाय के लिए, जिसे, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 898 की 
धारा 250 के WA संदत्त करने के लिए परिवादी को निर्दिष्ट किया 

| जा सकता है, प्रतिभूति के रूप मे  ं एक सौ रुपये से श्रनधिक की राशि के 

धारा. 3. श्र 
धारा 4 के उपबंधों 
का उल्लंघन करने 
'के लिंए दण्ड । 

विरासत या वसी- 
यतीं व्ययनों से 
प्राप्त अधिकारों 

* की व्यावृत्ति । 

Hq उपहारों 
और ठहरावों का 
शून्य होना । 

इस . श्रधिनियम 
के अधीन श्रधि- 
कारिता । 

अपराध का संज्ञान | 

यदि... अभियुक्त 
कोई. सती है 
ar whee 
व्यक्तिगत उप- 
स्थिति से श्रभि- 
मुक्ति दे सकेगा । 

परिवादी से श्रति- 
भूति लेने की 
शविंत | 
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लिए एक. बंधपत्र प्रतिभूझ्ों के Ba या उसके fan, निष्पादित करने की 
अपेक्षा कर सकेगा। AX यदि ऐसी. प्रतिभूति. ऐसे युक्तियुव्त समय के 
भीतर जो न्यायालय नियत करे, नहीं. दी जाती है तो परिवाद खारिज कर 

. दिया. जाएगा । ] 

(2) इस धारा के श्रघीन लिया गया बंधपंत्र, दण्ड प्रक्रिया संहिता; J 4 
'898 के अधीन लिया गया THUR समझा जाएगा और संहिता का i 
TAA 42 तदुनुसार AFL होगा । 

TRE सरकार 5. प्रांतीय, सरकार, किसी. पंचायत. को, जिसके asl ने अपने .. 
कतिपय पंचायतों. समुदाय की प्रथा के अनुसार अपनी लड़कियों. का विवाह सिंध ava से 
की इस झ्रधितियम . बाहर श्रधिवास करने वाले व्यक्तियों से कियां है, इस अधिनियम के सभी. 
के प्रवर्तन से छूट. या किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकेगी । ड 
दे सकेगी | i 

नियम बनाने की t6. (2) Tf सरकार, इस श्रधिनियम के उपबंधों को. कार्यान्वित 
आक्ति | करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी । 

(2) Leni शक्ति की व्यापकता 9%, विशिष्टतया sic प्रतिकूल 
SE डाले. बिना, ऐसे नियमों मे  ं निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा 
HAT | | 

(=) 75 रीति जिसमे  ं और ag समय जिसके भीतर कोई पंचायत 
धारा 6 के अधीन सूची बनाएगी 

(ख) बह रीति जिससे, वह व्यक्ति जिसके द्वारा श्रौर वे शत 
कि जिन पर कोई पंचायत . रजिस्ट्रीकृत की जाएगी 

(ग) धारा 7 के अधीन सूची का. बनाया जाना AR वह रीति 
जिसमे  ं वह प्रकाशित की. जाएंगी; . श्र 

(=) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए । 
(3) इस श्रधघिनियम के श्रधीन बनाएं गए नियम, wee मे  ं प्रका- 

शित किए जाएंगे WIR वे पुर्व प्रकाशन की शर्ते के श्रधीन होंगे । 

(4) इस अधिनियम के अधीन am गए. नियम सिंध विधान, 
मंडल के समक्ष उक्त विधान सभा के HTH सत्न॑ के दौरान रखे जाएंगे 
तथा उक्त विधान सभा के किसी प्रस्ताव द्वारा, उनका. उपान्तरण या. , 
विखण्डन किया जा सकेगा श्रौर ऐसे नियम, राजपत्र मे  ं झधिसुचित किए 
जाने  ं के पश्चात संशोधित किये. गएँ या विखण्डित fe ees 
जाएँगे | 



परिशिष्ट चार 
(देखिए श्रतिवेदल का पँरा L.5) 

[बिहार अधिनियम, !95 0, Fear 25] 

बिहार दहेज श्रवरोध श्रेधिनियम, 950 

[इस श्रधिनियम पर राज्यपाल की अनुमति दिनांक 6 जून, 950 
को प्राप्त हुई WR वह AIAN बिहार राजपत्न से  ं 5 जुलाई, !950 को 
पहली वार प्रकाशित की गई] 

बिवाहों मे  ं दहेज के लेन-देन पर ASE का उपबन्ध करने. के लिए 

अधिनियम ! 

चू कंि विवोहों मे  ं दहेज के लेन-देन पर FAT करने का. उपबंध करना 

समीचीन है, अतः इसके. द्वारा निम्नलिखित. रूप मे  ं अधिनियम . बनाया 

जाता है :: 

. . () इस श्रधिनियम का नाम. बिहार दहेज अवरोध श्रधिनियमं, 

950 है | 
(2) इसकी प्रसार संपूर्ण बिहार राज्य मे  ं है ।ं 

(3) यह उस तारीख से sa होगा, जिसे राज्य सरकार, श्रधिसूचना 
द्वारा, नियत करे । 

(4) इस श्रधघिनियम के उपबंध TA हिन्दू, जैन और सिख पर 

लागू होंगे, किन्तु राज्य सरकार, FUE द्वारा यह निर्देशित कर सकेगी 
कि इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध मुस्लिम समुदाय को छोड़कर 

किसी अन्य समुदाय के सदस्यों पर भी लागू हों । 
2. इस श्रधिनियम मे ,ं जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ 

के विरुद्ध न हो “दहेज” wah है किसी सगाई या विवाह की संविदा 

के प्रतिफ़ल के रूप मे  ं संदत्त या परिदत्त कोई वस्तु श्रौर इसके अन्तर्गत 

निम्नलिखित भी आते है  ं — 3 

() foam, जिसके अन्तर्गत छेका भी झाता है, जहां नकद यां 
वस्तु रूप मे  ं या दोनों ही रूप मे  ं दी गई रकम दो सौ 
एकावन रुपये: से श्रधिक होती हो; या 

(2) दहेज, जिसके भ्रन्तर्गत SAE, मिलन या. जादराह भी 

आता है, जहां नकद या. वस्तु रूप मे  ं या दोनों ही 

रूप मे  ं दी गई रकम दो सौ एकावन रुपये से Aw 
होती हो ; 

45 

संक्षिप्त 
नाम,प्रसार, ... 
प्रारम्भए वं 

| लगू  ंहोना | 
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fag इसके श्रन्तगंत निम्नलिखित नहीं श्राते है :ं-- 

(क) कन्या निरीक्षण या मथझका ; 

(=) wham या ऐसी श्रन्य धामिक बाध्यताएं, जो हिन्दू विधि 
- या स्वीय विधि (पर्सनल ला) द्वारा पक्षकारों पर लागू 
होने के लिए safe हों ; 

(7) स्वैच्छिक विवाह. दान, जैसे. विवाह ... श्रनुष्ठान .. के सम्पन्न 
होने के बाद किसी. समय बधू को श्राभूषण एवं वर को 
Ell § 

दहेज लेने पर... 3 ऐसा कोई व्यक्ति, जो दहेज ले, वो. दोषसिंद्ध पर. छह महीने 
दंड तक के साधारण कारावास से या लिए गए दहेज की रकम या मूल्य तक 

SR से या दोनों ही मे  ं से दंडनीय होगा । 

दहेज देने या 4. ऐसा व्यक्ति, जो. दहेज दे या दहेज का लेना या देना दुष्प्रेरित करे 
ow] देना या. वह, दोषसिद्ध पर, ' एक महीने तक FSET कारावास से या एक 

लेना । हजार रुपये तक के SEN से, था दोनों हीं से, दंडनींय होगा । 

5. धारा 3 या. 4 के अधीन TOY FEA होगा AIR प्रथम 
अपराध को tee 
dnt श्रेणी के मजिस्ट्रे टं द्वारा विचारण योग्य होगा । 

कारण दर्शन 6. इस शझधिनियम के श्रधीन दंडनीय किसी aww के बारे मे  ं कोई 

की सुचना दिए कार्यवाही तब तक. आरंभ नहीं . की. जायेगी, जब तक जिस व्यक्ति के 

बिना किसी . विरुद्ध कार्यवाही की जाय उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो सूचना 
व्यक्ति के मे  ं निर्दिष्ट हो, यह कारण दशनि का अवसर न दे दिया जाय कि उसके 

frog झभि- (OS अभियोजन क्यों नहीं चलाया जाय । 

थोजन श्रारंभ 
नहीं किया 
जानो । 



«८ परिदिष्ट पांच 

(देखिए प्रतिवेदन का पँरा .5) 

958 का अधिनियम सं ० l 3 

श्रास्त्रप्रदेश राज्य मे  ं दहेज akan के लिए अधिनियम 

frame के प्रतिफलस्वरूप दहेज का प्रतिषेध करने के लिए श्र उससे 

सम्बद्ध अन्य विषयों के लिए उपबंध करना समीचीन हज 

भारत गणराज्य के. श्राठवे  ं वर्ष मे  ं निम्नलिखित रूप मे  ं यह wR 

नियमित हो: गे 

i. (7) इस अधिनियस का. संक्षिप्त नाम AE प्रदेश दहेज प्रतिषेध. संक्षिप्त नाम; 

अधिनियम, 2958 है. ! विस्तार झौर 

के ; प्रारंभ 
(2) इसको विस्तार सम्पूर्ण राज्य पर है 

(3) यह तुरन्त श्रवूत्त होगा । 

2. () यह अधिनियम 

(=) सभी व्यक्तियों को, जिनके श्रन्तगंत वे gst राज्य मे  ं
अधिवासी है ,ं चाहे विवाह राज्य के भीतर या. बाहर क्या 

गया है ; 

(@) विवाह के पक्षकारों को, यदि उनमे  ं से कोई राज्य मे  ं
अधिवासी है ; 

(ग) राज्य मे  ं fr गए सभी . -विवाहों को, यद्यपि कि ऐसे : 
दिवाहों का कोई भी. पक्षकार राज्य मे  ं झधिवासी नहीं है, 

लागू होगा | 

स्पष्टीकरण--इस श्रधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति का 

अधिवास भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 925  ([925 का. केन्द्रीय 

अधिनियम 39) की धारा 6 से 8 तक (जिनमे  ंदोनों सम्मिलित है )ं मे  ं
झन्तथविष्ट उपबंधों के झनुसार श्रवधारित किया जाएगा । fn 

3. इस अधिनियम मे  ं जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--. परिभाषाएं 

(क) “दहेज” से कोई ऐसी. सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति 
अभिष्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात्‌ 
विवाह के एक पक्षकार को या ऐसे पक्षकार की @ से 

अधिनियम का. 
लागू होना 
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किसी wer व्यक्ति को, विवाह FAH पक्षकार हारा या 

ऐसे श्रत्य पक्षकार की औओरे  ं से किसी श्रन्य व्यक्ति. द्वारा उक्त 

वक्षाकारों की सगाई या विवाह के प्रतिफलस्वरूप की गई है 

या दिए जाने के लिए करार की गई है किन्तु उन व्यक्तियों 

के संबंध मे  ं जिन्हे  ं मुस्लिम स्वीय विधि. लागू होती है, मेहर, 

इसके अन्तगंत नहीं है । 
aE era प्रतिभूति” पद wa थे है जो 
भारतीय दंड संहिता. (860 का केन्द्रीय श्रधिनियम 49) 
की धारा 48 मे  ंहै ; 
(7) “राज्य” से Wr प्रदेश राज्य AEE ॥] 

. दहेज का देता 4. (7) किसी प्रतिकूल विधि, रूढ़ि या प्रथा के होते हुए भी दहेज 

“या लेना श्रवि- का देना A लेना AEC होगा | 
fire होगा (2) दहैज देने था लेने के लिए कोई करार या! इसके बारे मे  ं कोई 

डे 

: अपराधों का संब्यवहार शून्य होगा । 

 ं SET, 5. इस अ्रधिनियम FEE ATT AEE, जमानतीय और अश- 

जमानतीय. मनीय होंगे । 
झौर श्रशमनीय 
मा 
अफ़सुघोंका 6 इस अ्रधिियम के श्रंघ्ीन दे डंलीय किसी अपराध का विचारण 
संज्ञान । प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय नहीं ATUL ऐसा 

अपसध की तारीख से एक वर्ष के भीतर परिंवांद किए जाने पर ही 

करेगा, FARE नहीं । 

RETA 7. जो कोई दहेज देगा या लेगा या दहेज दने था लेने का दुष्प्रेरण करेगा 
या बहेजदेनेया बह 'काराबोस से जो wg मास से अधिक का नहीं gm, या 
लेने का PA ly से, जो एक हजार रुपए से श्रंधिक' का. नहीं होगा, या दोनों से, 
Ff दंडनीय होगा। 
= शस्ति | 

fm बनाने की 8: (i) राज्य सरकार, इस मंधिनियेम के सभी यो किन्हीं प्रयोजनों 

कीशक्ति। को कर्यान्वित करने के लिए, श्रान्थ्रे प्रदेश के राजपत्न मे  ं अधिसूचना 
द्वारा नियम बना सके गंी। 

Lm ) 2 ae 
. (2) इंस धारा के अधीन बनाए गए संभी नियम, उनके बनाएं जाने 

: के बश्चात्‌ यथाशी घर: विधान: सभा के समक्ष रखे जाये गंे और. ऐसे उपा- 

cel के अधीन होंगे, चाहे वे. निरसन के रूप मे  ं हों या संशोधन के रूप 

ह मे  ं हों; जैसे कि वह सभा उसे सत्र के दौरान जिसमे  ं वे; उस प्रकार रखे 

गए है ,ं तत्पश्चात्‌ चौदह दिन के भीतर करे  ं ।



परिशिष्ट छू i RE 

(देखिए श्रतिवदन का पर 7.9) 

कु 959 का विश hatte 33 

; T-L 

दहेज gfagy विधेयक, . 2959 .. 
(लोक सभा. मे  ं पुरःस्थापित रूप मै )ं 
दहेज - का देता. या लेना . क्रतिषिद्ध 

करने, के fam. --.... 
विधेयक , 

भारत गणराज्य के दसवे  ं-वई मे  ं संसद्‌ द्वारा निम्नलिखित रूप od 
यह शअधिनियमित हो. — 

.. (2) इस श्रघिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिबंध अधि- 
नियम, ]959 है , 

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के, “सिवाय सम्पूर्ण भारत" 
पर: § 

iy
 

i 

संक्षिप्त 7, 
चिस्तार और 
We Lo 

CU (3) यह उस तारीख को प्रवुत्त होगा: जिसे EW वर्कर 
roa मे  ं अधिसूचना ara, नियत करे भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए fm 
fom तारीखे  ं नियत की जा EAA सेफ 

2. इस अधिनियम मे ,ं “दहेज” से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान 
staf है  ं जो विवाह के  ं :संसयः AF उसके 95 War FEE के 
एक पक्षकार को ' या ऐसे TEER ROHR से. किसी अन्य व्यक्ति को 
विवाह के अन्य TEE ES या. ऐसे a सब्दकार-की A से. किसी 

अन्य व्यक्ति हारा उक्त पक्षकारों की “सगाई : य:. विवाह के परलिफलस्वरूप 
दी गई है  ं थां दी जाने के लिए करार की गई 8 BR 

(एक). उन व्यक्तियों: के ' संबंध' मे  ं जिन्हे  ं मुस्लिंसे ofa विधि- 
(adr) लागू होती है, मेहर ; या | 

(दो) विवाह के किसी भी पक्षकार को विवाह के समय; आभूषण, 

वस्तों शऔर श्रत्य वस्तुओं के रूप: मे  ं दी. gE कोई. भे टं 
जो कुल मिलाकर ged दो. हजार: Wed अधिक 
सहीं है; x pln 

इसके अन्तर्गत नहीं. है. । 
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“दहेज” कही 2 

परिभाषा 8



दहेज देने या 
दहेज लेने के 
लिए शास्ति । 

दहेज मांगने के 
लिए शास्ति । 

दहेज देने या 
लेने के लिए 
करार का 
शून्य होना | 
दहेज का पत्नी 
या उसके 
aif के 
फायदे के लिए 
होना । 
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स्पष्टीकरण--“मूल्यवान प्रतिभूति” पद का वहीं wd है जो भारतीय 
दंड संहिता की धारा 30 मे  ं है । 

3. यदि कोई व्यक्ति, इस श्रधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ देहेज 
देगा या लेगा अथवा देनी या लेना दुष्प्रेरित करेगा, तो. वह कारावास 
से, जिसकी श्रवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो 
पांच हजार रुपए तक का हों सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा । 

4. यदि कोई व्यक्ति, इस श्रधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ यथा- 
स्थिति, वधू या वर के .ं माता-पिता या संरक्षक से प्रत्यक्षत: या. ANTE: 
दहेज की मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी श्रवधि छह मास तक 
की हो सकेगी, या SAI से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, 
था दोनों से, दंडनीय होगा । 

5 दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा । 

6. (i) w= इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के कोई 
दहेज ऐसी = से भिन्न, जिसके विवाह के संबंध मे  ं वह दिया. गया 
किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां वह व्यक्ति उस दहेज को, 
'बिवाह की तारीख से एक वर्ष के भीतर या यदि वह स्त्री श्रव्यस्क हो 
तो उसके श्रठारह वर्ष की झ्रायु प्राप्त करने के पश्चात्‌ एक वर्ष के भीतर, 
उस स्त्री कों AAA कर देगा श्रौर ऐसे AGL तक उसे. न्यास के 

मे .ं स्त्री, के . फायदे के लिए धारण करेगा । 

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (i) द्वारा यथा श्रपेक्षित किसी 
सम्पत्ति का, उसके लिए परिसीमाकाल के भीतर श्रन्तरण करने मे  ं श्रसफल 
रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी श्रवधि छह मास तक. की हो सकेगी, 
या smi से, जो पांच हजार रुपए तक का हो. सकेगा, या दोनों से, 
दंडनीय होगा, किन्तु ऐसे दंड से किसी व्यक्ति को, उपधारा (i) Er 

© यथा अपेक्षित सम्पत्ति FT FEA करने की श्रपनी बाध्यता से छूट नहीं 
मिलेगी । 

(3) जहां उपधारा' (7) के wim किसी सम्पत्ति के लिए 
हकदार स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो. जाती है, वहां स्त्री 
के वारिस उसे तंत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के 
हकदार होंगे । 

(4) इस धारा की कोई बात ATT 3 या + के उपबन्धों पर 
प्रभाव नहीं डालेगी । :



नम 

958 कं 

950 का 
विहार 
अधिनियम 
264 

5 

7. दंड प्रक्रिया संहिता, i898 मे  ं किसी बात के होते हुए !898 
का 5-भी-न 

(क) प्रथम = मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधि- 
नियम के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा; 

(ख) कोई भी न्यायालय किसी ऐसे ATE का संज्ञान AA 
की तारीख से एक वर्ष के भीतर किए गए परिवाद पर 
करेगा, TWAT नहीं । : 

8. इस अ्रंघिनियम के श्रधीन प्रत्येक FOE MEER, जमानतीय 
और श्रशमंतीय होगा | 

9... () =m सरकार इस. श्रधिनियम के प्रयोजनों को कार्या- 
fm करते के लिए नियम, wom मे  ं अधिसूचना. द्वारा, बना सकती 

Zl 
(2) इस घारा के FAA बनाया . गया प्रत्येक नियम बनाएं जाने 

के पश्चात यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा | 

to. उस तारीख को, जिसकों यह अधिनियम. Avs प्रदेश याँ 

ier प्रदश- बिहार राज्य मे  ं SIE होता है, यथास्थिति Fer प्रदेश डाउरी. प्रोहिं- 

अधिनियम | बिशन OF, 958 या बिहार डाउरी प्रोहिविशन oF, 950 निरसित 

हो जायेगा । 

अपराधों का 
संज्ञाव । 

नियम बनाने 
कीं शक्ति 

निरसन



और 

2 

“a हज” की 

परिभाषा । 

उ560 का 
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संक्षिप्त नाम, 

आरम्भ | 

परिशिष्ठ सात 
(देखिए प्रतिवेदन का पैरा i.9) 

[959 का विधेयक संड्याक 33 dt 

दहेज प्रतिशेध विधेयक, 959 

(संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किये. गये रूप मे )ं 

(ard रेखांकित या अधोरेखाकित शब्द समिति द्वारा सुझाये गये 
संशोधन उपदर्शित करते है ,ं तारांकित लोप उपदर्शित 

करते है  ं ) 
दहेज का देना या लेनां प्रतिषिद्  ं करने के. लिये 

विधेयक 

भारत गणराज्य के दसवे  ं वर्ष मे  ं संसद . द्वारा. निम्नलिखित. रूप मे  ं
यह अधिनियमित हो — 

i. (व) इस अधिनियम का संप्लिप्त नाम दहेज प्रतिपेघ aff 
959 है.ं | 

(2) इसकी विस्तार” जस्म-कश्मीर” राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत 
पर है । 

(3) 78 उस तारीख को प्रदत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, TE 
मे  ं श्रधिसूचना द्वारा, नियत osx x x 3 * 

2. इस श्रधिनियम मे ,ं “दहेज” से कोई ऐसी सम्पत्ति या मल्यवान 
प्रतिभति श्रभिप्रेत है जो. विवाह के समय या उसके पूर्व या. पश्चात 
विवाह के एक पक्षकार को या ऐसे पक्षकार की श्रोर से किसी owe 
व्यक्ति को विवाह के श्रन्य पक्षकार द्वारा या ऐसे AT पक्षकार की श्रोर से 
किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा उक्त पक्षकारों की सगाई या. विवाह के प्रति- 
फलस्वरूप या तो SEE या श्रप्रत्यक्षत: दी गई है या दी जाने 
के लिये करार की गई है, fog उन व्यक्तियों के संबंध मे ,ं जिन्हे  ं
मुस्लिम स्वीय विधि. (शरीयत) लागू होती है, मेहर इस के श्रन्तर्गत नहीं 
2 

* * * * * 

स्पृष्टीकरण--“मूल्यवान प्रतिभूति” पद का वहीं ow है जो. भारतीय 
दंड संहिता की धारा 30 मे  ं है । 
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: अपराधों का 
संसान | 

WIHT का 
संक्षेप, 
जमानतीय 
झोर 
HAART 
होना । 

नियम बनाने 
की शक्ति । 

faz । 

का भी — 

54 
7. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 898 मे  ं किसी बात के होते हुए 898 

(7)  प्रेसिडे संी मजिस्ट्रेट, या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्नतर 
कोई न्यायालय इस श्रधिनियम के श्रधघीन **** किसी 
अपराध का विचारण नहीं करेगा ; ; 

(@) कोई भी न्यायालय किसी www का. संज्ञान, 
अपराध की तारीख से एक वर्ष के भीतर किये गये परिवार 
पर होगा, अन्यथा नहीं ; 

(7) इस अधिनियम के श्रधीन किसी श्रपराध के सिद्धदोष किसो 
व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी दण्डादेश, जो. इस whats 
हारा mba हों, पारित करना प्रेसिडे संी सजिस्ट्रेट या 
प्रथम = सजिस्ट्रट के लिए विधिपुर्ण होगा । 

8. इस अधिनियम के श्रधीन प्रत्येक अपराध श्रसंज् ये, जमानतीय AT 
अशमनीय होगा | 

9. () केन्द्रीय सरकार इस श्रधिनियम के प्रयोजनों को कार्यात्वित 
करने के लिये नियम, राजपत्र मे  ं श्रधिसूचना द्वारा बना सकती है । 

(2) इस धारा के श्रधीन, बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने 
के पश्चात्‌ यंथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र मे  ं
हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह श्रवधि एक सत्र मे  ं
अथवा ठोक बाद के दो सतों मे  ं पुरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के fad 
बह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के श्रवसान के पूर्व 
दोनों सदन उस नियम मे  ं कोई परिवर्तन करने के लिए. सहमत हो जाएं 
तो. mow वह ऐसे परिवतित रूप मे  ं ही प्रसावी होगा । यदि 
उक्त श्वसन के पूर्व दोनों सदन सहमत हों जाएं कि वह नियम नहीं न 
बनाया जाना चाहिए तो तत्पंश्वात्‌ वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु  ं

नियम के एंसे परिवतित या निष्प्रभाव होने से उसके श्रधीन पहले की गई jose का. 
जाद को विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहों पड़ गेा । झांघ्न प्रदेश _ 

0. **=* gry प्रदेश  डाउरी . प्रोहिबिशन . एक्ट, 958 अधिनियम 

श्रौर बिहार डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, 950 इसके हारा निरसित किए. i850%T 

जाते है  ं । बिहार 
श्रचिनियम ३ 
25 | 



परिदिष्ट श्राठ 
(देखिए प्रतिवेदन का पैरा !. 9) 
(20 मई, 96 को 574) 

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, !96 

(7967 को श्रंघिनियम do 28) / 

(उड़ीसा राज्य को उसे लागू करने मे  ं 3 जनवरी; 976 तक ' 
यधाउपान्तरित ) 

दहेज का देना या लेना प्रतिषिध करने के लिए श्रधिनियम 

भारत गणराज्य के aed वर्ष मे  ं संसद्‌ द्वारा निम्नलिखित रूप मे  ं
यह श्रधिनियमित हो — 

. () इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध fae SEA 
नियम, 967 है । विस्तार HIT 

5 डर म्रारम्भ । 
(2) इसका विस्तार. जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत 

ed | 

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केस्ट्रीय सरकार, राजपत्र 
मे  ं अधिसूचना gr नियत करे  ं । 

2. इस श्रधिनियम मे  ं “दहेज” से कोई ऐसी सम्पत्ति या eam दहेज” की 
म्रतिभूति श्रभिप्रेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्वे या पश्चातू :-- परिभाषा । 

(क) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार 
का; या 

(=) विवाह के किसी भी ose के माता-पिता द्वारा या 
किसी अन्य व्यक्ति को; 

उक्त पक्षकारों के विवाह के प्रति फलस्वरूप या तों प्रत्यक्ष या ATA: 
दी गई या दी जाने के लिए करार की गई है, किन्तु उन व्यक्तियों 
के संबंध मे  ं जिन्हे  ं मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर 
इसके अन्तर्गत नहीं है । 

EEN --शंकाश्रों को दूर करने के लिए यह घोषित किया 
जाता हू  ँकि विवाह के किसी भी एक पक्षकार: को नकदी आभूषणों, वस्त्रों 
या अन्य वस्तुओं के रूप मे  ं दी गई किन्हीं भेटों को इस धारा के. अन्तर्गत 
तब तक दहेज नहीं समझ जाएगा जब तक कि वे 6% उक्त, प्रक्षकारों के 
विवाह के प्रति फलस्वरूप न दी गई हों । 
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स्पष्टीकरण. 2--“मूल्यवान प्रतिभूति” पद का वहीं owe है जो 
भारतीय दंड संहिता की धारों 30 मे  ं है । 

3. यदि कोई व्यक्ति, इस श्रधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ दहेज देगा 
या ले गंा अथवा दहेज देना या लेना दुष्प्रेरित करेगा, तो वह कारावास से, 
जिसकी श्रवधि छह मास तक की हो सकंगी, था जुर्माने से; जो पांच हजार 
रुपय तक का हों सकेगा, था दोनों से, दण्डनीय होगा । 

4. यदि कोई व्यक्ति इस श्धिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ यंधास्थिति 
वधू या वर के .माता पिता या संरक्षक से प्रत्यक्षत: AT श्रश्नत्यक्षत: . दहेज 
की मांग करेगा तो कह कारावास से, जिसकी श्रवधि छह मास तक की 
हो सके गंी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों 
से दण्डनीय होगा : 

परन्तु कोई भी न्यायालय इस धारा के wim किसी wey का 
संज्ञान राज्य सरकार या ऐसे श्रधिकारी की पूर्व मंजूरी के दिना नहीं करेगा 
जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष. श्रादेश द्वारा _ इस ff 
विनिरदिष्ट करे  ं । 

5. दहेज देने या लेने के लिये करार शून्य. होगा । 

6....(7) जहां कोई दहेज ऐसी wh से भिन्न, जिसके विवाह के सबंध 
मे  ं ag दिया. गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता. है, वहीं कह 
व्यक्ति दहेज की -- 

(क) यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया गया था तो 
विवाह की तारीख के: पश्चात्‌ एक वर्ष ,के , भीतर ; या 

(@) यदि वह दहेज विवाह के समय था उसके पश्चात प्राप्त 
किया गया था, तो. उसकी प्राप्ति. की तारीख के पश्चात्‌ 
एक वर्ष के भीतर ; या 

(ग) यदि ag दहेज उस समय जब स्त्री TEES AT तब 
प्राप्त किया. गया था. तो उसके. were वर्ष की 
आय प्राप्त करेने के पश्चात्‌ एक वर्ष के भीत्तर, स्त्री को 
FART करे  ं देगा श्रौर ऐसे HAW तक उसे न्यास के 
रूप मे  ं स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा । 

(2) यादि कंई व्यक्ति उपधारा (i) ara यथाभपेक्षित किसी 
सम्पत्ति का, उसके लिए परिसीमाकाल के भीतर श्रन्तरण करने मे  ं
असफल रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी श्रवधि छह मास तक की 
हो सकेगी, AT जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तब॑ तक का हों सकेगा, 
या दोनों से दंडनींय होगा, किन्तु ऐसे दंड से किसी व्यक्ति को, उपधारा () 

N 
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डरा यंथाश्पेक्षित सम्पत्ति का अल्तरण करने की अपनी बाध्यता से 
छूट नहीं मिलेगी । 

(3) जहां उपधारा (i) के अधीन किसी सम्पत्ति के लिए हकदार 
स्त्री की उसे STH करने के पूर्व मुत्य हो जाती है; वहां स्त्री के वारिसे 
उसे तत्समय धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के हकदार an | 

(4) इस घारा की कोई बात ART 3 AT 4 के IFAT पर अभाव 
सहीं =r | 

67. (7) यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर कि. दहेज नहीं दिया 
गया है  ं या. दिया गया दहेज श्रपर्याप्त है, श्रपनी पत्नी को. AERA अधिकारों 
से इन्कार करता है, तो वह कारावास से, जिसकी safe एक वर्ष तक 
की. हो सकेगी या SA से, जो दस हजार रुपये तक को हो सकेगा, 
या दोनों से, दंडनीथे  ं होगों । 

(2) इस धारा के wa अपराध का विचारण करने. वॉला 
न्यायालय कार्यवाही के किसी प्रकम पर, यथास्थिति, दहेज या उसके किसी 
भाग की वसूली न करने के लिए तथों पत्नी को दाम्पत्य अधिकार मे  ंजूर 
करने के लिए पति द्वारा बस्धपंत्र निष्पादित करने पर कार्यवाही समाप्त 
कर सकेगा । 

(3) यदि पत्नी द्वारा FEARS FARE के लिए आवेदन hic 
जाने पर न्यायालय का समाधान हो. जाता है कि पति ने  ं वचन कां पालन 
नहीं किया है या बन्धपत्र के निबंधनों के विरुद्ध अन्यथा कार्य किया g 
तो उपधघारा (2) के अधीन समाप्त की गई किसी कायंवाही को पुनः 
आरम्भ किया जाएगा श्रौर तब न्यायालय उस मामले मे  ं उस प्रक्रम से आगे 
कार्यवाही करेगा जिस THE पर उस कायंवाही को समाप्त किया गया 

oT; 

परन्तु इस उपधारों के अंधीन किसी श्रावेदन पर विचारण नहीं किया 
जाएंगी यदि वह उस तारीख से जिसको कार्यवाहियां समाप्त की गई थीं, 

तीन वष के अवसान के Ea किया जाता है। 

(4) न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि इस घारा के we अधि- 
रोपित जुर्माना, यदि कोई हो, या. उसका उतना प्रभाग जो न्यायालय 
उचित समझे, पत्नी को प्रतिकर के रूप मे  ं gan fer जाएँगी । !- 

पत्ति की 
og. (7) धारा. 6-क के अधीन किसी अपराध के लिए किसी. दोष सिद्धि 

व्यक्ति की दोषसिद्धि पर, श्रपराध को विचारण करने वाला न्यायालय, पर उसके 

दोष सिद्धि के श्रादेश की तारीख से दो मास के भीतर इस नि्मित्त उसकी. द्वारा भरंण- 

पहनी द्वारा दावा किएं जाने पर, ऐसे व्यक्ति को अपनी GA के भरण- . पोषण का 

पोषण के लिए पांच सौ रुपये से श्रनधिक एसी मासिक दर से, जो न्यायालय संदाय किया 
उचित समझे, मासिक भत्ता देने का श्रादेश दे सकेगा : / जाना। | 
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arg ऐसा कोई AEN सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का यूक्ति- 
. युक्त श्रवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा । 

अपराधों का 
संज्ञान 

(2) इस धारा के श्रघीन मासिक भत्ते का. अवधारण करने मे  ं free 
लिखित बातों को ध्यान मे  ं रखा. जाएगा :-- 

का. पक्षकारों की स्थिति और प्रास्थिति, 

ख. पत्नी की युक्तियुक्त झ्रावश्यकताएं, 

ग. पत्नी की संम्पत्ति का मूल्य श्रौर एसी सम्पत्ति से या. पत्नी 
: के स्वयं के उपार्ज॑नों से या किसी oe स्रोत से कोई झाय ; 
तौर 

घ. धारा 6-के के श्रधघीन दिए गए प्रतिकर की रकस । 

(3) इस प्रकार wifes भरण-पोषण भत्ता पति की सम्पत्ति पर 
यदि कोई है, प्रभार होगा चाहे वह आदेश की तारीख से पूवं या. उसके 
पश्चात्‌ श्रजित की गई हो ।- 

(4) जहां धारा 6-क के अधीन किसी श्रपराध के लिए पत्नी द्वारा 
कोई. परिवाद फाइल किया गया. है वहां पति-- 

F. जहाँ भरण-पोषण के लिए कोई दावा इस धारा के अधीन 
नहीं किया. गा है,. वहां. ऐसा दावा फाइल करने के. लिए 
उपघतरा (i) मे  ं विनिदिष्ट परिसीमा की अवधि का 
TEE की तारीख तक, AR पं 

ख. जहां ऐसा दावा किया गया है. वहां एसे दावे के निंपटाये 
जाने  ंतक, 

अपनी किन्हीं sf का श्रस्तरण नहीं करेगा । 

(5) किसी श्रन्य विधि मे  ं  अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए' भी 
पत्नी भरण-पोषण के लिए किसी दावे का प्रवर्तन एसी किसी सम्पत्ति के 
विरुद्ध, जिसे oft ने उपधारा (4) के उपबंधों के उल्लंघनों. मे  ं अन्तरित 
किया है, बसे ही कर सकेगी मानों एसा श्न्तरण बातिल AL शून्य हों + 

(6) sos प्रक्रिया संहिता, 973 की धारा 25 की उपध रा (3) 
मे  ं अन्तविष्ट उपबंध यावत्शक्य इस धारा के FEAT आदिष्ट भरण-पोषण 

भत्ता की बंसूली को लांगू होंगे । 

7. दंड प्रक्रिया संहिता, i898 मे  ं किसी बात के होते हुए भी, 

क. प्रेसिडे संी मजिस्ट्रेट, यो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से fea कोई 
“स्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी श्रपराध का 
विचारण नहीं करेगा ;
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ख. कोई भी न्यायालय किसी OF Seay का संज्ञान, अपराध की 
तारीख से एक वर्ष के भीतर किए गए परिवाद पर करेगा, 
अन्यथा नहीं ; 

ग. इस भ्घिनियम के wm किसी -श्रपरांध से सिद्धदोष किसी 
व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी dew, जो इस अधिनियम द्वारा 
प्रधिकत हो, पारित करना प्रेसिंडे संी मजिस्ट्रेट या प्रथम 
वगे मजिस्ट्रेट के लिए विधियूण होगा । 

8. जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय इस. श्रधिनियम के 
अधीन प्रत्येक अपराध FEAT, जमानतीय और श्रशमनीय होगा । 

9. (7) केन्द्रीय सरकार इस. अधिनियम के प्रयोजनों को 
कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र मे  ं झधिसुचना द्वारा बना. सकेगी । 

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया “प्रत्येक नियम बनाएं जाने  ं
के पश्चात यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र मे  ं
हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा. जाएगा ।. यह अवधि 
एक सतत मे  ं अथवा ठीक बाद के दो सत्नों मे  ं पूरी हो. सकेगी ।. यदि 
उस संत्र के जिसमे  ं वह इस प्रकार रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र 
के श्रवसान के 99 दोनों सदन उस few से  ं कोई परिवर्तन करने के 
लिए सहमत हो जाएं तों तत्पश्चात बह ऐसे परिवर्तित रूप मे  ं & प्रभावी 
होगा । यदि उक्त श्रवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि 
वहू नियम नहीं बनाया जानां चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभाव हो 
जाएगा । - किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके 
अधीन 'पहले की गई किसी बात की . विधिमान्यता पर . प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ गेा । 

i0. wry प्रदेश sed प्रोहिबिशन GFR 958 श्र है बिहार 
TRO We ऐक्ट, 950 इसके द्वारा निरसित किए जाते हू  ँ । 

अपराधों का 
असंज्ञ य, 
जमानती, 
झौरझ्रशमनीय 
होना । 
नियम बनाने 
को शक्ति । 

निरसन क



परिशिष्ट नौ 
(देखिये प्रतिवेदन को पैरा ]. 77) 

भी बिहार wore (असाधारण), 20 जनवरी, 976 

(बिहार श्रधिनियम 4, !976) 

दहेज प्रतिषेघ (बिहार संशोधन) अधिनियम, 975 
i ; बिहार राज्य पर लागू होते  ं मे ;ं डाउरी' प्रोहिबिशन OF, 
> 96 FT संशोधन करने के लिए 

£ अधिनियम | 

भारत गणराज्य के छब्बीसवे  ं वर्ष मे  ं बिहार wr विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित 

रूप मे  ं यह श्रधिनियमित हो — 

.. संक्षित नाम और प्रारम्भ--(एक) यह श्रधिनियम दहेज प्रतिबंध (बिहार 
-. संशोधन) श्रधिनियम, 975 कहलाएगा | 

(दो) यह ToT प्रवूत्त ET 

2. _ अधिनियम 28, 960 की धारा 3 के. स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन--डाउरी 
ोहिबिशन BF, _ 7967. (श्रधिनियम: 28, 967) (जिसे इसके पश्चात उक्त श्रंघिनियम 
कहा गया है) की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी :-- 

“3 . दहेज देने या लेने के लिए. शास्ति--इस wfafem के प्रारम्भ. के बाद, 
यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है या लेता है या देने या लेने के लिये श्रवप्रेरित 
करता है, तो... वह छः महीने तक के कारावास श्रौर पांच. हजार रुपये तक 
के जुरमनि से दण्डनीय होगा ।” 

3. अधिनियम 28, 7967 की धारा 4 के स्थान पर नई घारा का प्रतिस्थापन--उक्त 
अधिनियम की धारा 4 के स्थात पर निम्नलिखित. धारा प्रतिस्थापित की जाएगी — 

| "4. दहेज की मांग करने के लिये शॉस्ति-न्यदि कोई व्यक्ति, इस श्रधिनियम के 
: प्रारंभ के बॉद, प्रत्यक्षत: _ या श्रप्रत्यक्षत: पथास्थिति, wg या वर के मां-बाप 

था अभिभावक से दहेज मांगता है, तो वह © महीने तक के कारावास Hi] 

पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दडंनीय होगा : 

परन्तु कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी श्रपराध का संज्ञान सिवाय राज्य 
सरकार या इसके लिए राज्य सरकार के सामान्य या. विषय अ्देश gra 
यथाविनिर्िष्ट पदाधिकारी की 9d मंजूरी के, नहीं करेगा ।” 

4. श्रधिधितियम, 28, (960 की धारा 7 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन- 

खक्त म्रधिनियम की धारा 7 के स्थान परे, निम्नलिखित gra अ्तिस्थापित की जाएगी — 

7. अपराधों का... विचारण--देण्ड प्रक्रिया संहिता, i973 (974 का 
wafer 2) मे  ं श्रन्तविष्ठ किसी. बात के होते हुए of, मैट्रोपोलिटन 

“0 
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wire या प्रथम कोटि के न्याधिक मजिस्ट्रेट से नीचे का. कोई न्यायालय इस Af 
के अधीन किसी अपराध का. विचारण नहीं करेगा ।” 

5. झधिनियम: 28, 967 की धारा 8 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन-र 
उक्त अधिनियम की धारा. 8 के स्थान पर, निम्न-लिखित धारा प्रतिस्थापित की. जाएगी — 

“6. _ झपराघ संजय, श्रजमानतीय और श्रशमनीय होंगे--इस श्घिनियम Fade 
प्रत्येक अपराध संजय, अजमानतीय श्ौर uaa होगा ।” 

6. निरसन और व्यावृत्तिरन(!) दहेज प्रतिवेध बिहार. संशोधन अध्यादेश, !975 
(बिहार झ्रध्यादेश संख्या 94, 975) इसके द्वारा निरसित किया जाता है । 

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त [अध्यादेश के . द्वारा (या अधीन. प्रदत्त 
किसी शक्ति के प्रयोग से  ं : किया गया कोई कार्य या Er गई. कोई FEAE इस 
झधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त शक्तियों & प्रयोग मे  ं किया गया या. की. गई समझी 
जाएंगी मानों यह. अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था. जिस. दिन ऐसा कार्य किया. गया 
था ऐसी कार्यवाही की: गयी. थी । 



परिशिष्ट--दस 
(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 7. 72 ) 

दहेज प्रतिष ध (पश्चिमी बंगाल संशोधन ) 
अधिनियम, 975 

(पश्चिमी बंगाल विधान-मण्डल द्वारा पारित रूप मै )ं 
(राष्ट्रपति. की. अनुमति प्रथम बार कलकत्ता राजपत्न, 
असाधारण, तारीख 23 सितम्बर, :975 मे  ं प्रकाशित 

की गई) 

दहेज shay अधिनियम, L967 का, पश्चिमी sre 
मे  ंउसे लागू करने मे ,ं संशोधन, करने के लिए 

अधिनियम 

oy : दहेज प्रतिबंध श्रधिनियम, 960 का पश्चिमी बंगाल मे  ं उसे लागू 
/ करने मे  ं _ इसमे  ं इसके i वर्णित -प्रयोजनों के लिए श्र रीति से 

संशोधन करना समीचीन है ; 

भारत गणराज्य के छब्बीसवे  ं वर्ष मे  ंपश्चिमी बंगाल विधानमंडल द्वारा 
निम्नलिखित रूप मे  ं यह ऑ्धिनियमित किया जाता है :-- 

संक्षिप्त नाम । ]. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज shay (पश्चिमी बंगाल 
संशोधन ) अधिनियम, 975 है । 

अधिनियम का 2. दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 96 को (जिसे इसमे  ं इसके पश्चात्‌, 
लांगू होना । उक्त श्रधिनियम कहां गया है) पश्चिमी बंगाल मे  ं उसे लागू करने मे ,ं इसमे  ं

इसके पश्चात्‌ उपबंधित रीति से संशोधित किया जाएगा । 

7967 के अधि- 3. उक्त अधिनियम की धारा 3 मे ,ं “जिसकी अवधि छह मास 
नियम सं० 28 की. तक की हो सकेगी, या ER से. जो पांच हजार रुपए तकका हो 
धारा. 3. का सकेगा,” शब्दों के स्थान पर “जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी 
संशोधन । किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दो हजार रुपए 

से कम नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपए तक हो. सकेगा, ” शब्द 
TE जाएंगे । 

ua 2. का 4. उक्त अधिनियम की धारा 4 §— 
संशोधन । 

(क) “वधू या वर के माता, पिता या संरक्षक से” शब्दों के पश्चात्‌ 
“था किसी श्रन्य व्यक्ति से” शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; 
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ख) “जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 
मर पांच हजार रुपए तक का हो. सकेगा,” शब्दों के स्थान पर “जिसकी 

अवधि तीन मास से कम नहीं किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो संकेगी; 
र या जर्मान से जो दो हजार रुपए से कम नहीं होंगों' किन्तु जो 

दस हजार रुपए तक का हो सकेगा,” शब्द रखे जाएंगे  ं । 

(7) परन्तुक के स्थान पर. निम्तलिखित 'परस्तुक रखा. जाएगा, 
अर्थात्‌ पा 

“परन्तु कोई: भी . न्यायालय इस धारा के श्रधीन किसी अपराध 
का संज्ञान व्यथित पक्षकार या. उसके माता-पिता द्वारा 

| था राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी 
की पूर्व मंजूरी से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए 
परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं : 

परन्तु यह AE कि पांच वर्ष से अत्यून से श्रवस्थित ऐसे किसी 
समाज कल्याण संगठन द्वारा जैसा कि. राज्य सरकार 
राजपत्न मे  ं अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ,ं ऐसे संगठन 
द्वारा, सम्यक्‌ रूप से wifvga किसी. व्यक्ति द्वारा किए 
गए परिवाद पर संज्ञान करने के. लिए ऐसी पूर्व मंजूरी 
की आवश्यकता नहीं होगी ।” । 
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5. उक्त अधिनियम की धारा. 4 के पश्चात्‌ निम्नलिखित श्रन्त:स्थापित नई धारा 4क का 
की. जाएगी, अर्थात्‌ :-- TTT । 

बैक... (!) यदि विवाह के पश्चांत्‌ विवाह का कोई पक्षकार झपने. विवाह Foul 
माता-पिता या संरक्षक की सहायता से या उसके. बिना, कारों श्रौर विशेषा- 
अन्य पक्षकार को विवाह के अधिकारों श्र विशेषाधिकारों fen से किसी 
से वंचित करता है या विवाह के पूर्व, उसके. दौरान या. . पक्षकार को वंचित 
पश्चात्‌ दहेज न दिए जाने के लिए उक्त श्रन्य पक्षकार को .. करने के लिए 
उत्पीड़ित करता है था उसका भरणपोषण करने से इंकार gia 
करता है तो .वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से 
कम नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या 
SA से जो दो हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु 
जो पांच. हजार रुपए तक का हो सकेगा, यीा दोनों से, 
दण्डलीय होगा । 

(2) इस धारा के उपबंध, तत्समंय प्रवृत्त किसी श्रत्य विधि मे  ं
इस विषय पर श्रन्तविष्ट उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि 
उनके अल्पीकरण मे  ं ।” । 
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6. उक्त whats की धारा 7 मे ,ं 

(कं) ave प्रक्रिया: संहिता, । 898” शब्दों और अंकों के स्थान 

वर. “दण्ड प्रत्रिया संहिता, . !97 3” शब्द qf झंक 

रखे  ं जाएंगे ; 

(=) “Sed मजिस्ट्रेट या थम वर्ग मजिस्ट्रेट”, T= के 
स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते है ,ं : “महानगर 

मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट” . शब्द रखे 

जाएंगे ; 

(7) खण्ड (ख) मे ,ं अपराध की तारीख से एक a के. भीतर” 

शब्द रखे .ं जाएंगे  । 

इ974काई्र 



परिशिष्ट ग्यारह 
(देखिए प्रतिवेदन का पैरा .3) 
दहेज प्रतिबेध श्रधिनियम, 96 

(796 का श्रधिनियम do 28) 
(o सितम्बर, !976 को यथाविद्यमान ) 

(20 सई, 96) 

दहेज का देना या लेना प्रतिषेघ 

करने के लिए fafa 

| भारत गणराज्य के बारहवे  ं वर्ष मे  ं संसद द्वारा निम्नलिखित रूप मे  ं
. यह शअ्धिनियमित, हों 2 

. (2) इस श्रधिनियम का संक्षिप्त नास दहेज : प्रतिषेध श्रधिनियम्पू  संकिष्त नाम, 
963 है  ं । विस्तार श्रौर 

— See— 
(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण WE 2. 

पर है । 

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, _राजपत्र 
मे  ंझधिसूचना द्वारा, नियत करे । 

2. इस अधिनियम मे ,ं “दहेज” से कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान “दहेज” की 
प्रतिभूति श्रभिप्नेत है जो विवाह के समय या उसके पूर्व या पश्चात्‌ :-- बरिशाथा | 

(%) विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के. दूसरे पक्षकार को ; 
ar 

(ख) विवाह के किसी भी पक्षकार के माता-पिता द्वारा या. किसी 
gw व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या 
अन्य व्यक्ति को ; 

उक्त पक्षकारों के विवाह के प्रतिफ़लस्वरूप या तो प्रत्यक्षत: या ATE: 
दी गई है या दी जाने के लिए करार की 'गई है, किन्तु उन व्यक्तियों के 
संबंध मे  ं जिन्हे  ं मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, मेहर इसके 
झंतर्गत नहीं है । 

स्पष्टीकरण FTE को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता 
है कि विवाह के समय विवाह के किसी ff एक पक्षकार को नकदी, 
sae, वस्त्रों या we aR के रूप मे .ं दी गई fret भे टंों को इस 
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धारा के ATE तब तक दहेज नहीं समझा जाएगा जब तक कि बे 

Fz उक्त पक्षकारों के विवाह के प्रतिफ़लस्वरूप न दी गई हों । 

860 FT 45 स्पष्टीकरण 2--“मूल्यवान प्रतिभूति” पद का वही श्र्थ है जो 

दहेज देने . या. भारतीय दण्ड संहिता 'की' धारा 30 मे  ं है  ं । 
दहेज लेने के 
लिए शास्ति । 

3. यदि कोई' व्यक्ति, 6 अधिनियम के. प्रारम्भ के पश्चात्‌ दहेज देगा 

या लेगा श्रथवा दहेज. देना या लेना उत्प्रेरित करेगा, तो वह कारावास 

से, जिसकी श्रवधि छह मास तक की हो सकेगी, यां जुर्माने से, जो पांच 

हजार रुपये तक का a7 सकेगा; या दोनों से, दण्डनीय होगा | 

दहेज मांगने के 4. यदि कोई व्यक्ति, इस श्रधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात्‌ यथास्थिति, 
लिए शास्ति । aq aT वर. OF माता-पिता या SRE से SOE या श्र्नत्यक्षतः दहेज. 

की मांग करेगा तो वह कारावास से, जिसकी श्रवधि छह मास तक की हो 

, सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का. हों सेके गंां; या दोनों 

से 'दण्डनीये  ं होगा : 

परन्तु कोई भी न्यायालय इस धारा FRE किसी अपराध का 

i ei राज्य सरकार या ऐसे -श्रघिकारी की पूर्व मंजूरी. के बिना नहीं, करेगा 
जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष श्रादेश द्वारा इस निमित्त विनिदिष्ट 

कि , करे ,ं । 

- दहेज. देने या 5. दहेज देने या लेने के लिए करार शून्य होगा | 

मेने _ के; $ लिए 
करार | का ATT 
होना । 

दहेज का पत्नी 6. (t) जहां कोई दहेज ऐसी ' स्त्री से भिन्न, जिसके विवाह के 

या. उसके संबंध मे  ं वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, वहां 

बारिसों के फ़ायदे वेहे  ं व्यक्ति इस दहेज को, 
के ; Es दो 
Fe oi (क) यदि वह दहेज विवाह से पूव प्राप्त किया गया था तो 

विवाह की तारीख के पश्चात्‌ UF वर्ष के भीतर ; या 

(=) यदि. वह दहेज “विवाह के संमय या उसके पश्चात्‌ प्राप्त 

के किया गया AT, तो उसकी प्राप्ति की. तारीख के पश्चात्‌ 
एक वर्ष के भीतर ; या 

(ग) यदि बह उस समय जब स्त्री, अवयस्क थी तब प्राप्त किया 
गया था. तो. उसके. श्रठारह वर्ष की श्रांयु प्राप्त करने के 

qr, एक वर्ष . के  ं भीतर, 

स्त्री को AEE कर देगां AT ऐसे  ं AT तक उसे न्यास के रूपमे  ं

स्त्री के फायदे के लिए धारण करेगा । 
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(2) afc कोई व्यक्ति उपधारा (i) द्वारा यथा अपेक्षित कसी 
सम्पत्ति का, उसके लिए परिसीमाकाल के भीतर श्रन्तरण करने मे  ं असफल 
रहेगा, तो वह कारावास से, जिसकी श्रवधि छह मास तक की हो सकेगी, 
aT जर्मान से; जो पांच हंजार रुपये तक का हो 'सकंगा था दोनों से, दंडनीय 
होगा, किन्तु ऐसे दंड से किसी व्यक्ति को, Sw (व) gra यथा 
अपेक्षित सम्पत्ति का श्रंतरण करने की. अपनी. बाध्यतां से we नहीं 
मिलेगी । 

(3) जहां उपघारा (i) के श्रधीन किसी सम्पत्ति के लिए हकदार 
स्त्री की उसे प्राप्त करने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, वहां w= के वारिस 
उसे तत्समयं धारण करने वाले व्यक्ति से दावा करने के. हकदार होंगे | 

(4) इस धारा की कोई बात धारा 3 या 4 के उपबंधों पर प्रभाव 
नहीं डालंगी | 

7. दंड प्रक्रिया संहिता, 898 मे  ं किसी बात के होते हुए भी-- 

(क) प्रेसीडे संी मजिस्ट्रेट; या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट से निम्न स्तर 
कोई न्यायालय इस श्रधिनियमं Fs किसी अपराध का 
विचारण नहीं करेगा ; 

(=) कोई थी न्यायालय किसी ऐसे soos का. संज्ञान, अपराध 
की तारीख से एक वर्ष के भीतर किए गए परिवाद पर 
करेगा, TFT नहीं ; 

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी श्रपराघ से सिद्ध दोष 
किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी दंडादेश, जो इस अधिनियम 
द्वारा प्राधिक्त हो, पारित करना प्रेसीडे संी मजिस्ट्रेट या 
प्रथव वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए विधिपूर्ण होगा । 

8. इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध HGRA, जमानतीय 
और श्रशमनीय होगा । 

9. (7) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के श्रयोजतों को कार्यात्वित 
करने के लिए नियम, राजपत्न मे  ं अधिसूचना द्वारा, बना सकती है | 

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने 
के पश्चात्‌ यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह 99 मे  ं हो, 
तीस दिन की श्रवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्न मे  ं
अथवा ठीक बाद के दो सन्नों मे  ं पूरी हो. सकेगी। यदि उस सत्र के 
जिसमे  ं वह इस प्रकार रखा गया हो था ठीक बाद के gd के श्रवसान के 
पूर्व दोनों सदन उस नियम मे  ं कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो 
जाएं तो तत्पश्चातु वह ऐसे परिवर्तित रूप मे  ंही प्रभावी होंगां ।. यदि 
उक्त FEE से पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं 
बनाया जाना चाहिए तो. तत्पश्चातु वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु 

अपराधों का 
संज्ञान ।
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नियम के ऐसे परिवतित या. निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की 
गई. किसी. बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ गेा । 

5 to. mig प्रदेश डायरी प्रोहिबिशन ऐक्ट, 958 श्र बिहार fae 

डाउरी -प्रोहिबिशन TE, 950 इसके era ffm किए जाते है  ं । 
958 का 
आंधप्र देश 
अधिनियम ६ 
950 का 



परिशिष्ट बारह 
(देखिए. प्रतिवेदन का पैरा .74) 
976 का हरियाणा श्रधिनियंम go 38 

दहेज प्रतिबंध (हरियाणा संशोधन). श्रधिनियंस, 976 

दहेज sha अधिनियम, 96 को, जहां तक यह 

हरियाणा राज्य को लागू है, शोधित करने: के लिए अधिनियम । 

भारत गणराज्य के सत्ताइसवे  ं वर्ष मे  ं हरियाणा राज्य विधानमंडल 
द्वारा निम्नलिखित रूप मे  ं यह श्रधिनियमित हो: 

7. यह श्रधिनियम दहेज प्रतिषेध (हरियाणा संशोधन) state, 
[976/7कहा जा सकता है । . 

2. दहेज प्रतिषेघ श्रधिनियम, 96 (जिसे इसमे  ं इसके बाद मूल 
अधिनियम कहा गया है), की धारा 2, 3 श्रोर 4 के स्थान 
पर, निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌ — 

“2. परिभाषाएं--इस श्धघिनियम मे ,ं जब तक. संदर्भ मे  ं अन्यथा 
अपेक्षित न हो-- 

(i) “दहेज” से mfr है कोई “संपत्ति” या मूल्यवान प्रतिभूति 
जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रुप से- 

(क) विवाह के एक पक्ष हारा विवाह के दूसरे पक्ष को ; यां 

(ख) विवाह के दोनों पक्षों मे  ं से किसी. पक्ष के माता- पिता 
द्वारां या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दोनों पक्षों मे  ं
से किसी को swan किसी भी अन्य व्यक्ति को ; 

उक्त पक्षों के विवाह के लिये प्रतिफल के रूप मे  ं विवाह पर 
या उससे. पहले या बाद मे  ं दी गई है  ं या जिसे देने के 
लिए करार किया गया है, किन्तु इसमे ,ं ऐसे व्यक्तियों की 
दिशा मे  ं जिन्हे  ं मुस्लिम स्वविधि (शरीयत) लागू होती है, 
दहेज (डावर) या मेहर शामिल नहीं है। 

व्याख्या [--शंका-निवारण के लिए इसके द्वारां यह घोषित किया 
जाता है  ंकि विवाह के दोनों पक्षों मे  ं से किसी पक्ष को. fae 
के समय नकदी, TEA, FAL या श्रन्य वस्तुओं के रूप मे  ं
fam गए कोई उपहार इस धारा के wal मे  ं दहेज नहीं 
समझे जाये गंे जेब 97 fF वे. उक्त पक्षों के विवाह के 
लिए प्रतिफल के रूप मे  ं न दिए गए हों । 
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संक्षिप्त नाम । 

967 के संसद 
अधिनियम 25 की 
धारा 2, 3 श्र 4 
का प्रतिस्थापन |







96 के संसद, 
_ अधिनियम 28 की 
धारा 7 का 
sf स्थापन | 

4. मूल 
72 

अधिनियम की. धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित 
art रखी जायेगी sat “न 

tn. अपराधों का संज्ञान--दण्ड प्रक्रिया संहिता” (973 (974 का 
2) मे किसी बात के होते हुए भी, 

(क) 

(=) 

प्रथम wt के. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई 
न्यायालय इस, श्धिनियम के. झंधीन किसी seve परे 
विचारण नहीं. करेगा ; 

कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध का संज्ञान, विवाह 
के किसी पल की, या स्त्री के पिता, माता या भाई 
की या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्ता विशेषरूप से 
प्राधिकत किसी राजपत्रित श्रघिकारी की, विवाह की 
सिथि से एक दब के भीतर की गई किसी शिकायत के 
सिवाय, नहीं. करेगा ; 

कोई न्यायालय ऐसे किसी श्रपराध का संज्ञान जिला 
मजिस्ट्रेट की या किसी. ऐसे श्रधघिकारी की जिसे राज्य 
सरकार सामान्य या. विशेष श्रादेश, द्वारा, इस' निमित्त 
उल्लिखित करे, पूर्व स्वीकृति के foam नहीं करेगा ; 

कोई जांच . पुलिस उप-ग्रधीक्षक की पंदवी से नीचे के 
किसी पुलिस . श्रंघिकारी grr नहीं कराई जाएगी ; 

इस whim के र्धीन किसी. som के बारे मे  ं
किसी जांच के प्रयोजन के लिए किसे सती को पुलिस 
थाने मे  ं नहीं बुलाया जाएगा ।””



96 का 
28 

परिशिष्ट-83 

(इंखिये  ं प्रतिवेदन का पैरा. 5) 

976 का. अधिनियम संख्यांक 25 
CA SE) ES in EC 

दहेज प्रतिबेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन ) अधिनियम, 976 
दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 96 (96 का केन्द्रीय 
अधिनियम सं ० 28) का हिमाचल प्रदेश राज्य मे  ं

उसे लागू करने, संशोधन करने के लिए 
अधिनियम 

भारत गणराज्य के सत्ताईसवे  ं वर्ष मे  ं हिमाचल प्रदेश विधान सभा 

द्वारा निम्नलिखित रूप मे  ं यह अधिनियमित हो :-- 

i. (2) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध (हिमा- संक्षिप्त नाम; 

चल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 976 है । 

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है । 

(3) यह तुरन्त ST होगा । 

9. दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 96 की हिमाचल प्रदेश 'राज्य 
मे  ं उसे लागू करने मे  ं (जिसे इसमे  ं इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा 
गया है) धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी श्रर्थात :-- 

“3 दहेज देने या लेने के लिए शास्ति--यदि कोई व्यक्ति दहेज 
देगा यां लेगा श्रथवा दहेज देना या लेना gE करेगा, 
तो ag कारावास से, जिसकी श्रवधि एक वर्ष तक हो 
सकेगी श्रौर ET से जो पांच. हजार रुपए तक का हो 
सकेगा, दण्डनीय होगा ।” 

3... मूल अधिनियम की ara 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 

रखी. जाएंगी. FA -:ए 

४4 दहेज मांगने के लिए शास्ति--यर्दि कोई व्यक्ति यथा- 
स्थिति, वधू या वर के माता-पिता या. संरक्षक से wd 
किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्षत: AT झप्रत्यक्षत: दहेज की 
मांग करेगा तो वह कारावास से; जिसकी अवधि एक वर्ष 
तक की हों सकेगी और जुमनि से, जो पांच हजार रुपए 
तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा 
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विस्तार श्रौर 
प्रारम्भ | 

धारा 3 का 
प्रतिस्थापन । 

धारा 4 का 
प्रतिस्थापन । 
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धारा 4-क और 4 मूल अधिनियम की घारा 4 के पश्चात्‌ निम्नलिखित. धाराएं 
धारा अन्ख का. AES की जाएंगी, श्ररथात :-- 
HEAT । __ “4x. कतिंपयय कार्यों को वर्जन--कोई व्यक्ति जो -- 

(i) विवाह के समय नकदी, श्राभूषणों, वस्त्रों या. wer 
FLT के रूप मे  ं दी गई भेटों का प्रदर्शन करेगा ; 

रद या 

(ii) Zr सगाई या “'टिक्का' के समय wm के रूप 
मे  ं कोई ऐसी चीज देगा, जिसका मूल्य ame रुपए 
से अधिक. है ;. या 

(iii) सगाई या विवाह के संबंध मे  ं की गई मिलनीं या 
किसी . अन्य कम के श्रवसर पर विवाह के पक्षकार 
के माता-पिता को या किसी अन्य नातेदार को कोई 
चीज. देगा ; 

कारावास से, ... जिसको. श्रवधि छह मास तक की हो सकेगी 
या जुमनि से, जो पांच हजार WC तक का हो सकेगा 
या. दोनों से, डण्डनीय होगा । 

“am, विवाह के अधिकारों श्रौर विशेषाधिकारों से किसी पक्षकार 
को वंचित करने के लिए शास्ति-- 

(): यदि fog के. पश्चात विवाह का कोई , पक्षकार किसी 
अन्य व्यक्ति FT सहायता § उसके. बिना . अन्य. पक्षकार 
को far के. श्रधिकारों ok विशेषाधिकारों से वंचित 
करेगा या विवाह के 9F, उसके दौरान या उसके पश्चात्‌ 
दहेज ने देने  ं के लिंएँ  ं उक्त ro पक्षकार को यातना 
SAT TERT भरण-पोषण करने से इन्कार करेगा 
तों ag कार्रोवांस से. जिसकी अवधि एक वर्ष aw की 
हीं सकेगी श्र Sui से; जो पांच हजार सपए तक 
को हों सके गंों, Edm होंगा । 

इस धार के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी owe विधि 
मे  ं उस विषय पर अन्तविष्ट किसी उपबन्ध के श्रति- 

पर रिक्त होंगे, उसके श्रेस्पीकरण मे  ं नहीं होंगे ।” 

—_
 

>)
 
—
 

“धारा 7 का है; . मूल श्रधिवियम की gra 7 के स्थान पर निम्नलिखित, धारा 
प्रतिस्थापन | रखीं जाएँगी; mal न 

“7, अपराधों का. विक्ारण--( 7). दण्ड: प्रक्रिया संहिता, 973 
:(974 का श्धिनियम सं० 2) मे  ं किसी बात के होते
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विधान सभा के समक्ष जब वह; सत्र मे  ं हो, कुल . सात दिन से OA की अवधि के 

“लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र मे  ं अथवा ठीक. बाद के दो mat मे  ं :पूरी a 

' सकेगी afk SEE के जिसमे  ं वह इस प्रकार रखा गया हो या. ठीक बाद के IH 

के अवसान के पूर्व विधान सभा उस fom मे  ं कोई परिवर्तन करने के लिए. श्रपेक्षा 

FX तो. तत्पश्चात्‌ वह ऐसे परिवतित रूप मे  ं ही प्रभावी होंगा । यदि उक्त FEAF 

qf विधान सभा यह ater करे कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चातू 

वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन 

qx की गई किसी aw की. विधिमान्यता पर. प्रतिकूल. प्रभाव नहीं agar |” 



परिशिष्ट चौदह 
(देखिये  ं प्रतिवेदन का पैरा . 6) 

976 का पंजाब श्रधिनियम, संख्यांक 26 

दहेज प्रतिषेध (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 976 

दहेज प्रतिषेश श्रघितियम, 96] का पंजाब राज्य मे  ं उसे लागू करने 
के लिये संशोधन करने के लिये श्रधिनियम । 

भारत गणराज्य के सत्ताइसवे  ं वर्ष मे  ं पंजाब राज्य विधान मंडल द्वारा 
निम्नलिखित रूप मे  ं यह श्रधिनियमित हो — 

I. इस श्रधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेघ (पंजाब संशोधन ) 
अधिनियम, 976 है । 

2. दहेज प्रतिषेध श्रधिनियम,- 96 को पंजाब TST मे  ं उसे लागू 
करने के लिये (जिसे इसमे  ं इसके पश्चात्‌ मूल श्रधिनियम कहां गया है) 
की धारा 3 मे  ं “gs मास तक AT हो सकेगी या. जुमनि से” 
शब्दों के स्थान पर “*एक a6 तक की हो सकेगी श्र जुर्मनि से” शब्द रखे 
जाये गंे । 

3. मूल अधिनियम की धारा 4 मे  ं — 

(F) “छह मास. तक की. हो सकेगी, या. जुर्माने से, “शब्दों 
के स्थान पर “एक वर्ष तक की हो सकेगी, और me से”, 
शब्द रखे जाये गंे, श्रौर 

(ख) परन्तुक .का लोप किया जायेगा ! 

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चातु निम्नलिखित धारात्ें 
aE की जाये गंी, HE :-- 

“4-क, कोई व्यक्ति जो ला 

(v) ऐसे विवाह के समय नकदी; आभूषणों, AW AL शस्त्र 
वस्तुओं के रूप मे  ं दी गई भे टंों को प्रदशित करेगा, या 

(2) बारात मे  ं श्रवयस्कों और बै डं के संदस्यों को. छोड़कर, 
पच्चीस से अधिक व्यक्तियों को ले जायेगा, या 

(3) ठाका,. सगाई या . विवाह के समय ww के रूप मे  ं
कोई ऐसी चीज दे गंा, जिसका. मूल्य ग्यारह रुपये से 
अधिक है ,ं या 
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संक्षिप्त नाम । 

]967 के केन्द्रीय 
अधिनियम 28 
की धारा 3 का 
संशोधन | 

]96 के केन्द्रीय 
अधिनियम. 28 
की धारा 4 FF 
संशोधन । :. 

796] के केन्द्रीय 
अधिनियम, 28 मे  ं
नई धाराये  ं 4F 
और 4° कां 
अंतःस्थापन | 



विवाह के श्रधघि- 
कारों और 
विशेषाधिकारों के 
किसी पक्षकार को 
बंचित करने के 
लिये शास्ति । 

967 के केन्द्रीय 
अधिनियम 28 
की धारा 7 का 
प्रतिस्थापन । 
अपराधों का 
संज्ञान 
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(4) सगाई या विवाह के संबंध मे .ं “feat” या किये  ं गये 
किसी श्रन्य कर्म के श्रवसर पर. विवाह के पक्षकार के 
माता पिता को या किसी. श्रन्य नातेदार को. कोई 
चीज देगा , या 

(5) बारात को दो से श्रधिक , प्रधान भोज देगा। कारावास 
से, जिसकी श्रवधि छह मास तक की हो सकेगी या SHIA से, 
जो पांच हजार रुपये तक हो. सकेगा, या दोनों से, 
दण्डनीय होगां | 

स्पष्टीकरण --इस धारा मे  ं प्रधान भोज पद से दोपहर या रात्रि का 
भोज अ्रभिप्रेत है । 

4-ख, विवाह का कोई पक्षकार जो, विवाह के पश्चात्‌ दहेज न देने 
के लिये wm पक्षकार को विवाह के श्रधिकारों और विशेषाधिकारों से 
वंचित करेगा या यातना देगा. या. उक्त AA पक्षकार का भरण-पोषण 
करने से इन्कार करे गंा श्रौर कोई व्यक्ति जो ऐसा श्रपराध करने मे  ं ऐसे 
पक्षकार की सहायता करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की 
हो सकेगी SR SAT से, जो पांच हजार रुपये . तक A हो. सकेगा, 
दण्डनीय होगा ।”. 

5. मूल श्रंघिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी 
जायेगी wat — 

7. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 973 मे  ं किसी बात F होते हुए 
भी-- 

(i) प्रथम वर्ष के न्यामिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी 
न्यायालय इस Hates के श्रधीन किसी श्रपराध का 
विचारण नहीं करेगा ; 

कोई भी न्यायालय, 

(2) धारा 3, 4, और 4-ख, के AAW TAA किसी श्रपराध 
का संज्ञान नहीं करेगा श्रपराध से व्यथित किसी व्यक्ति 
द्वारा श्रपराध की तारीख से एक oad के भीतर की गई 
शिकायत पर ही करेगा अन्यथा नहीं, 

परन्तु - 
(क) जहां ऐसा व्यक्ति श्रठारह वर्ष से कम AL का है 

या जड श्रथवा SHE है या रोग श्रथवा विरूपता 
के कारण परिवाद FF मे  ं असमर्थ है य. ऐसी स्त्री है 
जिसे स्थानीय रूढ़ी श्रौर रीतियों FARE AEE
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स्थान पर उपस्थित होने के लिये मजबूर नहीं. किया जा 
FHI है, वह कोई FH * व्यक्ति, न्यायालय की 
अनुमति से उस दुपुरूष या. स्त्री की श्रोर से -परिव।द 
कर सकेगा । 

(ख) जहां भ्रपराध से व्यथित व्यक्ति पानी है, बहाँ परिवाद 
उतकी शोर से उसके पिता, माता, भाई, बहन या. उसके 
पिता या माता के भाई या बहन द्वारा किया जा EE 
TIT 

(3) घारा 4% के अधीन प्रत्येक श्रपराघ संज्ञेय होंगा : 
परन्तु पुलिस के उप-म्रधीक्षक से निम्नितर i का कोई पुलिस 
अधिकारी, इस श्रधिनियम के wie दण्डनीय किसी 
FIT का अस्वपण नहीं करेगा या उसके लिए किसी 
को शिरफ्तार नहीं करेगा ।”” 

6. मूल श्रधिनियम की धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारा... 296! के केन्द्रीय 
रखी जाएगी, श्रर्थात :-- अधिनियम 28 

A की MIT 8 FT “8. इस श्रचिनियम के श्रधीन प्रत्येक Arad जमानतीय श्रौर प्रति स्थापन 
अशमनोय होगा । अपराधों  - का 

जमानतीय अर 
7. मूल श्रधिनियम की धारा 8 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अ्रंत:- HORNE होना । 

स्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ ल-- 

8--क, इस श्रघिनियम के श्रधीन किए गए किसी श्रपराघ की. गियंवाहियों का 
बाबत किसी “व्यक्ति के विरुद्ध कोई श्रभियोजन, जिला... स्थित किया 
मजिस्ट्रेट को या ऐसे श्रधिकारी की, जिसे राज्य सरकार TO 
इस निमित्त विशेष या साधारण श्रादेश द्वारा नियकत करे 
पुव मंजूरो से हो संस्थित किया. जाएगा अन्यथा नहीं ।” 

8. मूल श्रधिनियम की धारा 9 की-- 96 के केन्द्रीय 
अधिनियम 28 की - x न्द्री F 7 शब्दों aq RoE (i) उपघारा (7) मे ,ं i य सरकार” शब्दों के पश्चात्‌ धारा 9 का संशोधन | 

“या राज्य सरकार” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, 
(2) उपबारा (2) मे ,ं “इस धारा के wT बनाया गया” 

शब्दों के स्थान पर “इस धारा के AAA केन्द्रीय सरकार 
» es Fe 

द्वारा बताया गया” शब्द रखे  ं जाएंगे, और 

(8) उफधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा जोड़ी 
जाएगी, अर्थात्‌ == 

“ (3) राज्य सरकार द्वारा इस धारा FANT बनाया 
गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र
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राज्य विधान सभा के सदन के समक्ष, जब वह ¥A मे  ं हो, कुल दस 
दिन की wafer के लिंए रखा जाएगा । यह श्रवधि एक सत्र मे  ं श्रथवा 
ठीक बाद के दो या अधिक TAH पूरी हो सकेगी । यदि उस ag के, जिसमे  ं
वह इस प्रकार रखा गया हो या [EE ठीक बाद के सत्र के AAA 
के qd .सदनः उस नियम मे  ं कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए 
तो. तत्पश्चात्‌ वह ऐसे. परिवर्तित : रूप मे  ं ही प्रभावी होगा । यदि उक्त 
अवसान के पूर्व सदन सहमत हो जाए कि वह नियम «नहीं बनाया जाना 
चाहिए तो तंत्पश्चात्‌ वह निष्प्रभाव हो. जाएगा । किन्तु नियम के से 
परिवर्तित या. निष्प्रभाव होने से उसके श्रधीन पहले की गई किसी बात 
की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ गेा ।”



(982 प्रतिलिप्यधघिकार लोक सभा सचिवालय को प्राप्त 

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कांय-संचालन नियमों के नियम, 382 के श्रधीन महाप्रबन्धक, 
भारत सरकार मुद्रणालय, fads, नई दिल्‍ली द्वारा मुद्रित । 


